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08 मिहला सशक्तिकरण



महिलाओं का न्यू इंडिया महिला सुरक्षा और विकास के लिए नए कदम



16 प्रोफेसर हेतुकर झा



अक्षर स्मरण



समाजशास्त्र के क्षेत्र में प्रो. झा का ऐतिहासिक योगदान



28 जल सरंक्षण



जलाशयों में बढ़ा जल



दौरान देश के 91 प्रमुख जलाशयों में बढ़ा जल का संग्रहण



अनमोल प्रेरणा, प्रेरक भेंट
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अनमोल प्रेरणा, प्रेरक भेंट



डॉ. पाठक ने प्रधानमंत्री को पुस्तक की प्रति भेंट की। प्रधानमंत्री ने विनम्र और प्रसन्न भाव से डॉ. पाठक की इस लेखकीय कृति को स्वीकार किया। इस मौके पर दोनों के बीच अहम पहलुओं पर बातचीत भी हुई एक नजर



मोदी के पीएम बनने का सफरनामा सघन संघर्ष और प्रेरक यात्रा की तरह प्रधानमंत्री और डॉ. पाठक स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्ध हैं नरेंद्र मोदी पर लिखी पुस्तक उनके जीवन का सचित्र दस्तावेज है



स्व



एसएसबी ब्यूरो



च्छता के क्षेत्र में सुलभ प्रणेता डॉ. विन्देश्वर पाठक के अतुलनीय योगदान को देखते हुए कभी महात्मा गांधी के प्रपौत्र राजमोहन गांधी ने कहा था, ‘मैं महात्मा गांधी के पुत्र का पुत्र हूं, पर डॉ. विन्देश्वर पाठक गांधी जी के मानस पुत्र हैं।’ यह वाकई सही है कि जब कई लोग महज गांधी जी



की जीवनशैली के अनुकरण की कोशिश करते हैं, डॉ. पाठक ने राष्ट्रपिता के विचार और दर्शन को न सिर्फ जीवन में, बल्कि सरजमीं पर भी उतारा है। स्वच्छता को अपना मिशन मानव उत्थान को अपना लक्ष्य बताने वाले डॉ. पाठक कहते हैं, ‘स्वच्छता एक मिशन है। यह बिल्कुल उस तरह नहीं है, जैसे पुल या सड़क का निर्माण। मैं इस मामले में खुशनसीब हूं कि अपने जीवनकाल में स्कैवेंजिंग को



दूर करने और स्कैवेंजर्स के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प को पूरा कर पाया।’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन की घोषणा की तो देश में स्वच्छता कार्यक्रम को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर प्राथमिकता मिली। अपने स्वच्छता कार्यक्रमों के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति और सम्मान प्राप्त कर चुके डॉ. पाठक कहते भी हैं, ‘स्वच्छता



को लेकर देश में गंभीरता की कमी रही। इसे महत्व नहीं दिया गया। इस क्षेत्र में निवेश का भी अभाव रहा, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे परिदृश्य को बदल कर रख दिया। वे ऐसे पहले राष्ट्रीय नेता रहे जिन्होंने न सिर्फ लाल किले की प्राचीर से शौचालयों की बात की, बल्कि इस बारे में विदेशी नेताओं तक से लगातार चर्चा करते रहे। उन्होंने देश को यह सोचने और मानने के लिए बाध्य किया कि अगर हम स्वच्छता के मामले में आगे नहीं बढ़े तो फिर एक विकसित राष्ट्र के रूप में हमारा उभरना मुश्किल है। लिहाजा यह समय है जब हम देश को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए एक साथ खड़े हों, ताकि सभ्य, सुसंस्कृत और स्वच्छ देशों की कतार में हम भी फख्र से खड़े हो सकें।’ प्रधानमंत्री के स्वच्छता मिशन से डॉ. पाठक द्वारा पहले से किए जा रहे प्रयासों को जहां नए सिरे से महत्व मिला, वहीं वे इस बात से खासे प्रोत्साहित और प्रेरित भी हुए कि देश का प्रधानमंत्री इतने सालों के बाद गांधी जी के स्वच्छता कार्यक्रमों को न सिर्फ अपना रहा है, बल्कि उसे देश में एक जनांदोलन की शक्ल देने में लगा है। गौरतलब यह भी है कि नरेंद्र मोदी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने तो यह देश के इतिहास में एक सामान्य राजनीतिक घटना भर नहीं थी। दरअसल, नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हुए, जिनका जीवन नितांत साधारण पृष्ठभूमि से शुरू हुआ। उनकी मां कभी बच्चों के लालन-पालन के लिए औरों के घर में काम किया करती थीं, तो खुद नरेंद्र मोदी ने भी स्टेशन पर चाय बेचने तक का काम अभाव और संघर्ष के दिनों में किया। यह भी कि वे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने आजाद भारत में जन्म लिया। इस लिहाज से देखें तो नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने का सफरनामा एक सघन संघर्ष और प्रेरक यात्रा की तरह है। महत्वपूर्ण यह भी है कि अब जबकि वे
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‘स्वच्छता को लेकर देश में गंभीरता की कमी रही। इसे महत्व नहीं दिया गया। इस क्षेत्र में निवेश का भी अभाव रहा, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे परिदृश्य को बदल कर रख दिया’ - डॉ. विन्देश्वर पाठक देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश को एक तरफ गांधी के स्वच्छता और खादी जैसे आदर्शों से जोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ डिजिटल और स्टार्ट अप इंडिया जैसे कदम भी बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस समावेशी व्यक्तित्व ने डॉ. पाठक को भी काफी रोमांचित किया, काफी प्रभावित किया। इसी प्रेरक प्रभाव में आकर डॉ. विन्देश्वर पाठक ने नरेंद्र मोदी के ऊपर एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की। कॉफी टेबल बुक के रूप में प्रकाशित हुई इस पुस्तक का नाम है-‘नरेंद्र दामोदरदास मोदीद मेकिंग ऑफ ए लीजेंड’। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर कई किताबें आ चुकी हैं, पर डॉ. पाठक की यह पुस्तक इन सब पुस्तकों से हटकर है। इसमें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन के तमाम पहलुओं की उन्होंने प्रामाणिकता के साथ चर्चा की है, वहीं इसमें वे दुर्लभ चित्र भी हैं जो नरेंद्र मोदी की अब तक की जीवन यात्रा की सचित्र झांकी प्रस्तुत करते हैं। पिछले माह जब दिल्ली में इसका लोकार्पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक मोहन



भागवत और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के हाथों हुआ तो उस मौके पर दोनों ने कहा कि डॉ. पाठक महात्मा गांधी के सपनों में तो रंग भर ही रहे हैं, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को भी सरजमीं पर उतार रहे हैं। इस मौके पर स्वंय सुलभ प्रणेता ने भी दोहराया, ‘महात्मा गांधी के बाद वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता को, शौचालय को महत्व दिया है, इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता में स्थान दिया है। स्वयं झाड़ू उठाकर तमाम जगहों को साफ किया और मां गंगा के तट पर बसे काशी के अन्य घाटों के अलावा एक अस्सी घाट की कुदाल से स्वयं सफाई की और लोगों को प्रेरित किया कि गंगा को साफ रखें।’ इस मौके पर उन्होंने आगे कहा, ‘हम लोगों ने भी प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार किया, अस्सी घाट की सफाई ऐसी कर दी और लगातार करते आ रहे हैं कि वह पुनः पर्यटक-स्थल बन गया है, न सिर्फ बाहर के लोगों के लिए, बल्कि काशी के लोगों के लिए भी। इस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री ने स्वच्छता की संस्कृति को बदल दिया है। मोहनजोदड़ो और



हड़प्पा की संस्कृति को वापस लाया है। मैंने इसे 'रेनेसां ऑफ कल्चर ऑफ सैनिटेशन' कहा है।’ 18 अगस्त को डॉ. पाठक ने प्रधानमंत्री आवास पर खुद अपने हाथों से इस पुस्तक की प्रति उन्हें भेंट की। प्रधानमंत्री ने विनम्र और प्रसन्न भाव से न सिर्फ डॉ. पाठक की इस लेखकीय कृति को स्वीकार किया, बल्कि दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक स्वच्छता सहित देश के सामाजिक-सांस्कृतिक विकास के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत भी हुई। सुलभ प्रणेता के लिए यह गौरव से भरा क्षण तो था, एक भावुक कर देने वाला अवसर भी था। ऐसा



इसीलिए भी क्योंकि यह उनके लिए सिर्फ देश के प्रधानमंत्री भर से मिलना भर नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा अवसर था, जिसमें वे एक ऐसे राष्ट्रीय नेता से मिल रहे थे जो उनके पांच दशक से लंबे स्वच्छता के कार्य को न सिर्फ महत्व दे रहा है, बल्कि इसे राष्ट्रीय मिशन के रूप में देख रहा है। खुद डॉ. पाठक के ही शब्दों में, ‘माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है कि सन् 2019 तक देश के सभी निवासियों के घरों में शौचालय हो जाने चाहिए। शौच के लिए कोई बाहर न जाए और भारत एक स्वच्छ और सुंदर देश हो सके एवं महात्मा गांधी को
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‘नरेंद्र दामोदरदास मोदी- द मेकिंग ऑफ ए लीजेंड’



नरेंद्र मोदी के जीवन पर अनूठी किताब



‘



डॉ. विन्देश्वर पाठक द्वारा रचित ‘नरेंद्र दामोदरदास मोदी- द मेकिंग ऑफ ए लीजेंड’ पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन, उनके संघर्ष और उनके विचार-आदर्श का प्रामाणिक और सचित्र दस्तावेज है



नरेंद्र दामोदरदास मोदी- द मेकिंग ऑफ ए लीजेंड’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखी गई अनेक पुस्तकों से बिल्कुल हट कर है। लेखक डॉ. विन्देश्वर पाठक ने इस पुस्तक में उनके जीवन के तमाम पक्षों को संवेदनशील तरीके से व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी उन दुर्लभ व्यक्तियों में हैं जिन्होंने अपनी सोच और करिश्माई नेतृत्व से मानवता और राष्ट्र के इतिहास को आकार दिया है। वह मशहूर अमेरिकी वैज्ञानिकों थॉमस एडिसन के सबसे प्रसिद्ध कथन-एक फीसदी प्रेरणा और निन्यानवे फीसदी पसीना के प्रतीक बन गए हैं। नरेंद्र मोदी की बौद्धिकता अपार है, परंतु अपने इस अद्भुत जीवन यात्रा में कड़ी मेहनत से प्राप्त उनका वृहद अनुभव तथा गहरा ज्ञान उन्हें दूसरों की तुलना में अधिक ऊंचाई पर ला रखता है और यही उन्हें अद्वितीय भी बनाता है। पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और कार्यों के बारे में काफी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है। पुस्तक का मुख्य उद्देश्य नरेंद्र मोदी के जीवन की व्यापक और



विश्वसनीय गाथा को प्रस्तुत करना है। इस तरह यह जीवनी नरेंद्र मोदी के आरंभिक दिनों से लेकर उनके वर्तमान समय तक का प्रेरणादायक और सम्मोहक वर्णन प्रस्तुत करती है, जिसमें उनकी जिंदगी का वह सफरनाना है, जो गुजरात में उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित स्वयंसेवक बनने से शुरू होता है। यह सफरनामा कई प्रेरक जीवन प्रसंगों से समृद्ध है। एक लोकप्रिय नेता बनने, भारतीय जनता पार्टी में कई संगठनात्मक जिम्मेदारियां स्वीकार करने, गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर अंतत: देश के प्रधानमंत्री बनने तक वे निस्वार्थ सेवा और समर्पित कार्यकर्ता की तरह आगे बढ़ते हैं। पुस्तक इस बात को गहराई से रेखांकित करती है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे चमत्कारी वैश्विक नेता हैं, जो अपनी दूरदृष्टि और समझ से राष्ट्र निर्माण व मानवता का इतिहास पुनः लिख रहे हैं। उनका ऐसे दिव्य और ऊर्जावान नायक के रूप में प्रकट होना वाकई बड़ी परिघटना है। यह पुस्तक में गुजरात में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले मुख्यमंत्रियों में से



इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य नरेंद्र मोदी के जीवन की व्यापक और विश्वसनीय गाथा को प्रस्तुत करना है। इस तरह यह जीवनी नरेंद्र मोदी के आरंभिक दिनों से लेकर मौजूदा दौर तक तक का प्रेरणादायक और सम्मोहक वर्णन प्रस्तुत करती है उनके 150वीं जन्मदिवस की वर्षगांठ पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके। केंद्र-सरकार, राज्य-सरकार तो इसके लिए कार्य कर ही रही हैं, हम लोग भी सरकार के प्रयास को पूरा करने में अपनी क्षमता के अनुसार लगे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 15 अगस्त, 2014 को झंडा फहराते हुए स्वच्छता और शौचालय की बात की तो मेरी आंखों से झर-झर आंसू गिरने लगे और मैंने कहा कि एक प्रधानमंत्री ऐसा आया, जिन्होंने गांधी के सपनों को साकार करने की घोषणा की।’ बात स्वच्छता की करें तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि इस काम को जिस लगन और



एक और भारत के अब तक के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी यात्रा और फिर प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यों के विभिन्न आयामों का गहराई से स्पर्श करती है। इन आयामों का विस्तार नरेंद्र मोदी के विश्व रंगमंच पर आने के बाद वैश्विक बदलाव के विभिन्न पक्षों तक पहुंचता है। पुस्तक की विषय सामग्री और इसके प्रकाशन की गुणवत्ता इसको पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर छपी अन्य दूसरी सभी पुस्तकों से श्रेष्ठ श्रेणी में रखती हैं। पुस्तक में नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री बनने के बाद 15 अगस्त 2014 को लालकिले से उनके पहले भाषण सहित उनके कुछ अन्य भाषणों के अलावा विश्व नेताओं-पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून, जर्मन चांसलर एंजेला मॉर्कल, जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे आदि की नरेंद्र मोदी के बारे में की गई टिप्पणियों का सार-संक्षेप भी मौजूद है। विश्व के बड़े बिजनेस लीडर जैसे फेसबुक के सीईओ मॉर्क जकरबर्ग, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, टाटा संस के चेयरमैन रतन टाटा आदि की मोदी पर की गई टिप्पणियों में उनकी लोकप्रियता की झलक दिखाई पड़ती है। पुस्तक में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके द्वारा आरंभ की गई विभिन्न योजनाओं और उनसे भारत और इसके लोगों का जीवन किस प्रकार से बदल रहा है, इसकी विस्तृत जानकारी दी गई हैं। चाहे यह ‘स्वच्छ भारत



मिशन’ हो, ‘स्किल इंडिया’ हो, ‘मेक इन इंडिया’ हो या ‘अंतरराष्ट्रीय योग दिवस’ हो, पुस्तक से हमें इनकी और इनके देश पर पड़ रहे सकारात्मक प्रभावों की भरी-पूरी जानकारी मिलती है। पुस्तक में नरेंद्र मोदी के बचपन से लेकर उनके प्रधानमंत्री बनने तक के समय के अनेक फोटोग्राफ हैं। इनमें उनकी (एनसीसी नेशनल कैडर कोर) कैडेट के रूप में एक फोटो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गणवेश में एक फोटो, आपातकाल में अपने गुरु लक्ष्मण राव इनामदार के साथ अपना गणवेश बदले हुए एक सिख के रूप में फोटो शामिल हैं। इन फोटोग्राफ में उनकी राजनीतिक यात्रा का सफर भी दर्शाया गया है जिसमें 1991 भाजपा अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी द्वारा निकाली गई एकता यात्रा के दौरान श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराने से लेकर तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी की स्वराज जयंती यात्रा तक की तस्वीरें शामिल हैं। इन सबसे बढ़कर इस पुस्तक द्वारा हमें नरेंद्र मोदी के जीवन की उस कहानी की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें उनकी लगातार मेहनत करने और निरंतर सीखते रहने की दृढ़ इच्छाशक्ति तथा समाज को वह सब लौटा देने की कामना की जानकारी मिलती है, जो उन्होंने भीषण गरीबी और संघर्ष से प्राप्त किया है। विस्तार के साथ डॉ. पाठक ने अब तक किया है, वैसा उदाहरण भारत तो क्या दुनिया में दुर्लभ है। यही कारण है कि सुलभ प्रणेता देश-विदेश में अब तक 90 से ज्यादा विशिष्ट सम्मानों से नवाजे जा चुके हैं। इनमें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण (1991), इंटरनेशनल सेंट फ्रांसिस प्राइज, इटली (1992), यूएन हैबिटेट द्वारा ग्लोबल 500 स्क्रॉल ऑफ ऑनर (2003), स्टॉकहोम वाटर प्राइज (2009) और चीन में संपन्न वर्ल्ड टॉयलेट समिट में वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हॉल ऑफ फेम अवार्ड (2008) शामिल है।
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आयोजन



हर नागरिक समझे अपनी जिम्मेदारी- इंद्रेश कुमार



05



बीटी-सीएसआर एक्सीलेंस अवार्ड



देश की कई प्रतिष्ठित कंपनियां ‘बीटी-सीएसआर एक्सीलेंस अवार्ड’ से सम्मानित की गईं



एक नजर



सम्मान समारोह में वरिष्ठ संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार का प्रेरक उद्बोधन कुमार ने कहा कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है इस मौके पर सुलभ प्रणेता डॉ. विन्देश्वर पाठक भी मौजूद थे



जि



एसएसबी ब्यूरो



स दिन सीमा से हमारे सैनिक हट जाएं या अपना उत्तरदायित्व निभाने से मना कर दें, उस दिन हमारी स्वतंत्रता और सुकून की गारंटी देने वाला कोई नहीं होगा और हम फिर से दुश्मनों के गुलाम हो जाएंगे। ये बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने ली मेरेडियन होटल, नई दिल्ली में आयोजित ‘बीटीसीएसआर एक्सीलेंस अवार्ड-2017’ समारोह में कहीं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम सबको न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, बल्कि उसे निभाना होगा। हमें भारत को एेसा बनाना है, जो पूरे विश्व में शांति का संदेश फैलाए।



उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या का उपाय हिंसा नहीं हो सकता है, हमें समस्या का समाधान शांति से निकालना चाहिए। पूरे विश्व से विस्थापित हुए लोग भारत में शांति के साथ रहते हैं। भारत ही विश्व का एक ऐसा देश है, जो विस्थापित लोगों को सम्मान के साथ अपने घर में रहने की अनुमति देता है। कुमार ने कहा कि आतंकवाद और नशा, ये दोनों कभी भी भारत के दोस्त नहीं हो सकते हैं। इन्हें दूर करने के लिए हम सबको जागरूक होने की जरूरत है। हर व्यक्ति को देश के विकास और उन्नति में अपना योगदान देने की आवश्यकता है। इस मौके पर उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हम सभी को गरीबों की मदद करनी चाहिए, उन्हें दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि गरीबों की सेवा करना पुण्य का कार्य है। इससे



‘हम सबको न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, बल्कि उसे निभाना होगा। हमें भारत को एेसा बनाना है, जो पूरे विश्व में शांति का संदेश फैलाए’ - इंद्रेश कुमार



हमारी प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आएगी बल्कि हमें आंतरिक सुख की प्राप्ति होगी। इसीलिए हमें सम्मानीय बनने के साथ पूजनीय भी बनना चाहिए। इससे स्वर्ग का रास्ता खुलता है और नरक का बंद होता है। इस अवसर पर इंद्रेश कुमार ने कहा कि देश और समाज में अपनी स्पर्धाओं और कार्यों में जुटे लोगों में से मददगार किस्म के लोग कम ही मिलते हैं। अक्सर यह भी देखा जाता है कि जिन लोगों के पास धन है, वे गरीबों की मदद करना तो दूर उन्हें अपने पास भटकने तक नहीं देते हैं। शायद यही एक कारण रहा है हमारे देश में अमीर और गरीब की बीच खाई लगातार बढ़ी है। वैसे आज के दौर में भी कुछ लोग एेसे हैं, जो इस खाई को भरने का काम कर रहे हैं। एेसे ही कुछ प्रतिष्ठित और निष्ठावान लोगों द्वारा समाज के प्रति निभाए गए उनके उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए उन्हें ‘ब्यूरोक्रेसी टुडे- सीएसआर एक्सीलेंस अवार्ड- 2017’ से नवाजा गया है। इस कार्यक्रम में चेयरमैन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी डॉ. भास्कर चटर्जी, ब्यूरोक्रेसी टुडे के एडवाईजर डॉ. ख्वाजा इफ्तिखार अहमद के साथ सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉ. विन्देश्वर पाठक भी मौजूद थे।



सम्मान समारोह में सीएसआर की तरफ से विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य कर रही कंपनियों को सम्मानित किया गया। इस अवार्ड के लिए देश की कई प्रतिष्ठित कंपनियों को चुना गया था, जिनमें टाटा कैपिटल फाइनेंशियल लिमिटेड, रिलायंस, टोयोटा किर्लोस्कर लिमिटेड, बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड, सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बिरला लिमिटेड, हिंदुस्तान कोकोकोला, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), सनलाइट वेदांता लिमिटेड, मैग्मा फिनकॉप लिमिटेड, एसबीआई फॉउंडेशन, पीपा वर्क्स रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, मैसोगॉन लिमिटेड, बीएचईएल, आईएलएंडएफसी सीएसआर इनिसिएटिव, एएनजेड बेंगलुरु सर्विसेज, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, शॉपर्सस्टॉप लिमिटेड, महेंद्रा वर्ल्ड सिटी लिमिटेड, राज इंडस्ट्री लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन और सतलुज जल निगम लिमिटेड, शिमला को बीटी- सीएसआर एक्सीलेंस अवार्ड- 2017 से नवाजा गया। इसके साथ ही आदित्य बिरला ग्रुप की अध्यक्ष राजश्री बिरला को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस मौके पर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद ने कहा कि भारत में कई प्रकार के सिंड्रोंम हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने सभी को एक नाम से पुकारा है। पीएम मोदी देश के पहले ऐसे प्रधान सेवक हैं जिन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई न कहकर सभी को सिर्फ भारतीय कहा है। यह सत्य है कि हम सब पहले भारतीय हैं, बाद में कुछ और। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी से सरकार बनती है और सरकार से विकास होता है। देश की तरक्की और खुशहाली तभी संभव है, जब सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें और देशहित में अपना योगदान दें।



06 उद्बोधन
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नीति आयोग के ‘चैंपियंस ऑफ चेंज’ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का आह्वान



‘न्यू इंडिया के निर्माण के लिए आगे आएं युवा उद्यमी’



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के कार्यक्रम ‘चैंपियंस ऑफ चेंज’ में देश के विकास को जन-आंदोलन बनाने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले स्वाधीनता आंदोलन से सीख लेने की बात कही



एक नजर



सिर्फ शिक्षा के लिए देश के पास 32 ट्रांसपोंडर मौजूद हैं पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन सिफारिश की व्यवस्था किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के लिए गंभीर



चीजों को स्वीकारने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। प्रधानमंत्री ने युवा उद्यमियों का आह्वान किया कि वो अपनी-अपनी आइडिया के साथ रोडमैप तैयार करें। वे चाहें तो देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। युवा उद्यमी अपने तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं। वे लगातार मंथन करें और उनके विचारों से सरकार को कठिनाइयों से निपटने में मदद मिलेगी।



नौकरियों में धांधली रुकी



प्र



एसएसबी ब्यूरो



धानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवा उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में बदलाव लाने के लिए उनके योगदान की बहुत आवश्यकता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अक्सर छोटी-छोटी चीजें हीं बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आती हैं। इसके लिए युवा उद्यमी लगातार मंथन करें और उससे जो नई-नई बातें निकल कर आएं, उसे सरकार के साथ साझा करें। इस मौके पर उन्होंने अपने कार्यकाल में किए गए सुधारों की चर्चा करते हुए गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था के महत्त्व पर बहुत जोर दिया।



शिक्षकों को मिले महत्व



प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना नहीं चाहेगा। युवा उद्यमियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि देश में आज सबसे ज्यादा मांग है बेस्ट टीचर्स की है। इस व्यवस्था को बदलने में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। उन्होंने बताया कि सिर्फ शिक्षा के लिए देश के पास 32



ट्रांसपोंडर मौजूद हैं, जिसके माध्यम से बच्चों को एक तरह से फ्री में शिक्षा दी जा सकती है। उन्होंने कहा अगर हम तकनीक का भरपूर उपयोग करें तो टीचर को भी बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। देश में ऐसी स्थिति बननी चाहिए जिसमें टीचरों को भी आईआईएम ग्रैजुएट की तरह कैंपस प्लेसमेंट मिले और उन्हें भी करोड़ों रुपए बतौर वेतन प्राप्त हों। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी टीम नई



‘देश में ऐसी स्थिति बननी चाहिए जिसमें टीचरों को भी आईआईएम ग्रैजुएट की तरह कैंपस प्लेसमेंट मिले और उन्हें भी करोड़ों रुपए बतौर वेतन प्राप्त हों’ -नरेंद्र मोदी



इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के दौरान पद्म पुरस्कारों को देने की व्यवस्था में हुए बदलाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए नेताओं की सिफारिश की नहीं ऑनलाइन सिफारिशों की व्यवस्था कर दी गई है। इसी का परिणाम है कि अब पश्चिम बंगाल के आम व्यक्ति को ये पुरस्कार मिल पाया है, जो मरीजों की नि:स्वार्थ सेवा के लिए ‘एंबुलेंस अंकल’ के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने क्लास तीनचार की नौकरियों के लिए इंटरव्यू समाप्त कर दिया है। ये भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी नौकरियों के सहारे दलालों की रोजी-रोटी चलती थी। वे गरीबों को झांसा देकर अपना धंधा चलाते थे, लेकिन अब ये लोग बेकार हो गए हैं और रोजगार के नाम पर बहुत चिल्ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में 65 फीसदी नौकरियां इन्हीं श्रेणियों में मिलती हैं।



न्यू इंडिया और युवा उद्यमी



इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘न्यू इंडिया’



28 अगस्त - 03 सितंबर 2017



पनगढ़िया की तारीफ



‘नीति आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर पनगढ़िया ने दिखाया है कि कठिन कामों को किस तरह एक मिशन के तौर पर किया जाता है’



यो



जना आयोग की जगह बने नीति आयोग में उसके उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने बहुत परिवर्तन ला दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पनगढ़िया की तारीफ में कहा है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर पनगढ़िया ने दिखाया है कि कठिन कामों को किस तरह एक मिशन के तौर पर किया जाता है। नीति आयोग को उसका स्वरूप देने में पनगढ़िया ने चुपचाप बहुत चमत्कारी काम किए हैं। गौरतलब है कि सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया था और कोलंबिया विश्वविद्यालय (अमेरिका) के अर्थशास्त्र के प्राचार्य पनगढ़िया को इसका



सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया था और कोलंबिया विश्वविद्यालय (अमेरिका) के अर्थशास्त्र के प्राचार्य पनगढ़िया को इसका पहला उपाध्यक्ष बनाया गया



उद्बोधन



07



‘दिवाली में गिफ्ट देने की कंपनियों में परंपरा रही है। उस गिफ्ट का एक हिस्सा खादी के रूप में भी दिया जा सकता है, जो गरीबों का कल्याण करेगा’ -नरेंद्र मोदी के आयातक बन सकते हैं और हम उनसे ऊर्जा के क्षेत्र में सहायता ले सकते हैं। उन्होंने फूड प्रोशेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दिया। देश में हर साल लगभग एक लाख करोड़ का कृषि उत्पाद बर्बाद हो जाता है। फूड प्रोशेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेहतर हो तो यह क्षेत्र रोजगार का बहुत बड़ा अवसर दे सकता है।



देश में बहुत बड़ा बाजार पहला उपाध्यक्ष बनाया गया। पनगढ़िया अगस्त के अंत में आयोग का उपाध्यक्ष पद छोड़कर कोलंबिया लौट रहे हैं। पनगढ़िया के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा, ‘वह मेरे अच्छे मित्र हैं। मैंने उनसे कहा कि पैसा बहुत कमा लिए हैं, अब कुछ समय देश सेवा को दें। उन्होंने मेरी बात मानी और यहां आकर नीति आयोग में तीन साल काम किया।’ प्रधानमंत्री ने कहा कि अब पनगढ़िया का अमेरिका जाने का कार्यक्रम बन गया है, लेकिन



वह अभी भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘उनके उनके जैसे लोगों की कमी नहीं हैं, जो कि देश के लिए हमेशा काम करने को तैयार हैं। ऐसे ही लोगों के बल पर ही मैंने मिशन 2022 शुरू किया है।’ प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया को विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने अच्छा काम किया है। देश हमेशा उन्हें तथा उनके योगदान को याद करेगा।’ उन्होंने उम्मीद जताई कि पनगढ़िया आगे भी सरकार के साथ जुड़े रहेंगे।



पीएम मोदी ने भारत के बहुत बड़े बाजार की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि अगर देश की आवश्यकताओं के अनुसार काम शुरू किया जाए तो बहुत विकास हो सकता है। इस अवसर पर उन्होंने देश की जरूरतों के मुताबिक हेल्थकेयर सेक्टर के लिए इलेक्ट्रोनिक मशीन बनाने का जिक्र किया। उन्होंने फसल के बचे हुए हिस्से से अंतिम क्रिया के लिए ब्लॉक्स बनाने वाले नागपुर के एक नौजवान का जिक्र भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उसके छोटे से स्टार्टअप ने उस मकसद से आवश्यकता में 20 प्रतिशत की कमी ला दी। अगर आप लोग 2022 तक 5-5 नई चीजें करने की ठान लें तो देश कहां से कहां पहुंच सकता है।



सोच-समझकर फैसले



के सपने को साकार करने के लिए सवा सौ करोड़ देशवासियों को अपना संकल्प लेना ही पड़ेगा। उन्होंने युवा उद्यमियों से कहा कि आप अपने कर्मचारियों से बात करें। उनके बच्चों का उत्साहवर्धन करें, क्योंकि देश के विकास में हर व्यक्ति का योगदान अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में विकास के काम के लिए एक बार फिर से जन-आंदोलन की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने युवा उद्यमियों के साथ मंथन के दौरान कहा कि 2022 तक देश को सभी दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सबको साथ मिलकर चलने की आवश्यकता है।



पर्यटन क्षेत्र में रोजगार



पीएम मोदी ने युवा सीईओ और स्टार्टअप से जुड़े उद्यमियों से कहा है कि देश में टूरिज्म की बहुत बड़ी क्षमता है। अगर इसका ठीक प्रकार से उपयोग किया जाए तो रोजगार का सृजन हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमारा यह मनोविज्ञान रहा है कि हम अपनी ही चीजों की खूबसूरती को नहीं पहचान पाते हैं। देश में यात्राओं की लंबी परंपरा रही है, लेकिन आज हम उसे भूल चुके हैं, जिसे बढ़ाने में नए उद्यमी बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। इस अवसर पर उन्होंने गुजरात के कच्छ के रेगिस्तान के रणोत्सव का विशेष



तौर पर जिक्र किया।



टिंबर को लेकर चिंता



प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में किसानों की आय को 2022 तक दोगुनी करने के लिए सरकार पहल कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने कृषि प्रधान देश होने के बावजूद टिंबर के आयात पर चिंता जताई। इस तरह के कई क्षेत्र हैं, जहां देश में तरक्की की बहुत गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि अगर हम खेतों के बीच वाले हिस्से पर टिंबर उत्पादन करें तो हम इसके निर्यातक बन सकते हैं। खाड़ी के देश हमारे टिंबर



प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम का जिक्र करते हुए कहा कि अब देश में सोच समझकर फैसले लिए जाते हैं। उन्होंने जीईएम पोर्टल का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार के सभी विभाग अपनी जरूरतें उस पर डालते हैं। सरकार क्वालिटी से समझौता किए बिना सबसे सस्ती चीजों को खरीदती है। कुछ ही दिनों में इससे 1000 करोड़ की खरीदारी की गई है। इस डिमांड को 28 हजार सप्लायर्स ने पूरे किए हैं। सरकार की एक और उपलब्धि का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश में ऑप्टिकल फाइबर 360 गांवों से लाखों गांवों में पहुंचाया जा चुका है। देश के युवा उद्यमियों की यह कोशिश होनी चाहिए कि गांव और गरीबों का कल्याण हो। उन्होंने कहा कि दिवाली में गिफ्ट देने की कंपनियों में परंपरा रही है। उस गिफ्ट का एक हिस्सा खादी के रूप में भी दिया जा सकता है, जो गरीबों का कल्याण करेगा।



‘मीटिंग ऑफ माइंड’



प्रधानमंत्री ने कहा कि गांधी जी ने आजादी के आंदोलन को जन-आंदोलन बना दिया। अगर आज ये भाव पैदा हो जाए और देश के विकास में सब योगदान देने के लिये तैयार हो जाएं, इसे जन-आंदोलन में बदल दें तो देश आधुनिक, समृद्ध और सामर्थ्यवान बन सकता है। ये तभी होगा जब देश को आगे ले जाने के लिए ‘मीटिंग ऑफ माइंड’ होगा।



08 जेंडर
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मिहला सशक्तिकरण



आधी दुनिया का ‘न्यू इंडिया’ तीन तलाक के खिलाफ जागरूक अपील से लेकर उज्ज्वला योजना तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सुरक्षा और विकास के मोर्चे पर कई उल्लेखनीय कदम बढ़ाए हैं



प्र



एसएसबी ब्यूरो



धानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार स्वाधीनता दिवस पर जो सबसे बड़ी बात कही वह था ‘न्यू इंडिया’ के निर्माण को लेकर व्यक्त किया गया उनका देशवासियों के साथ लिया गया संकल्प। प्रधानमंत्री के ‘न्यू इंडिया’ में सबके लिए तो विकास के समान अवसर है। दरअसल, ‘न्यू इंडिया’ के रूप में देश को एक नया लक्ष्य, एक नई सोच मिली है। बात करें आधी दुनिया की तो इसमें महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने की कई योजनाएं तो हैं ही, इन योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करने की नीतियां भी हैं। सत्तर सालों से चली आ रही ‘सब चलता है’ की मानसिक कारा को तोड़ने की पहल



है। तीन तलाक पर मुस्लिम समाज की महिलाओं के पक्ष में प्रधानमंत्री मोदी की आवाज, उन सामाजिक भेदभाव के खिलाफ एक पहल थी, जिस पर सर्वोच्च न्यायलय ने भी 22 अगस्त, 2017 को अपनी मुहर लगा दी। सर्वोच्च न्यायलय का फैसला ‘न्यू इंडिया’ के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक मील का पत्थर है। इससे लगभग 8 करोड़ मुस्लिम महिलाओं में अपने सामाजिक और आर्थिक हक के लिए चेतना जगेगी, जो उन्हें न्यू इंडिया’ की विकास धारा से जोड़ने में सेतु का काम करेगा।



...ताकि बना रहे मनोबल



महिलाओं की भागीदारी के बिना का ‘न्यू इंडिया’ का निर्माण नहीं हो सकता है। यह तभी हो सकता है जब वास्तविक जीवन में उनकी समस्याओं का समाधान मौजूद हो। समस्याओं के जाल टूटने पर ही वे शिक्षा और रोजगार के लिए आगे आ सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं की समस्याओं को समझते हैं। इन्हें दूर करने के लिए वह सरकार के स्तर पर तो काम करते ही हैं, व्यक्तिगत स्तर पर भी पहल करते रहते हैं। हाल ही में, महिला क्रिकेट विश्व



सेनाओं में महिलाओं की भागीदारी, फाइटर प्लेन उड़ाने का मौका, 26 हफ्तों के मातृत्व अवकाश से लेकर व्यवसाय के लिए मुद्रा ऋण तक महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने उठाए कई कदम



एक नजर



महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते रहे पीएम महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने शुरू की गई नई योजनाएं 11 लाख महिलाएं अलग -अलग हुनर में प्रशिक्षित की गई हैं



कप के फाइनल में जब देश की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही थी, तो लगातार ट्वीट करके टीम का मनोबल बढ़ाते रहे। भारतीय टीम यह मैच हार गई, लेकिन प्रधानमंत्री ने महिला क्रिकेट टीम
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स्वास्थ्य बाल



‘स्वस्थ बच्चे- स्वस्थ भारत’ कार्यक्रम का शुभारंभ



उज्ज्वला योजना



महिलाअों के लिए योजनाएं कार्यस्थल पर सुरक्षा



दो करोड से ज्यादा गरीब परिवारों की महिलाओं दफ्तर में यौन उत्पीड़न की घटनाएं रोकने और को चूल्हे के धुएं से भरी जिंदगी से छुटाकारा इसके खिलाफ लड़ने के लिए ई-प्लेटफॉर्म शुरू दिलाने के लिए गैस कनेक्शन और चूल्हा मुफ्त किया गया। ऑनलाइन शिकायत संभव हुआ। में दिए गये।



बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान



मुद्रा योजना



स्टैंड अप इंडिया



महिलाओं को अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए हर बैंक शाखा को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के ऋण कम से कम एक महिला को उपलब्ध कराने का नियम बनाया।



इस योजना के तहत करीब चार करोड़ महिला महिला ए हाट पूरे देश में महिला भ्रूण हत्या की सामाजिक कुरीति उद्यमियों को ऋण दिया गया है। महिलाओं को महिला उद्यमियों को बाजार के लिए एक प्लेटफॉर्म को रोका। हरियाणा जैसे राज्य के लिंगानुपात में आर्थिक रूप से मजबूत करने की यह सबसे बड़ी दिया गया। सुधार आया। हरियाणा में ये सुधर कर 950 हो पहल है। पॉस्को ई बॉक्स गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की शिकायत अब गर्भवती महिलाओं को मदद रोजगार योग्य बनाने के लिए कौशल विकाश ऑनलाइन भी किया जाना संभव हुआ। गर्मभवती महिलाओं को पोषण की जरूरत को पूरा योजना के तहत करीब 11 लाख महिलाओं को करने के लिए 6,000 रुपये आर्थिक सहायता दी अलग -अलग तरह के हुनर में प्रशिक्षित किया महिला पुलिस स्वयंसेवी पहल गांवों में महिलाओं को दिक्कतों से बचाने के लिए जाने लगी। गया है। महिला पुलिस स्वंयसेवी योजना लागू की गई। सुकन्या समृद्धि योजना प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हरियाणा के करनाल और महेंद्रगढ़ से इसकी बेटियों के सुनहरे और सुरक्षित भविष्य के लिए इस सुरक्षित मातृत्व के लिए हर माह की 9 तारीख शुरुआत हुई। योजना को लागू किया। बेटियों की शिक्षा पूरी करने को अस्पतालों में चेकअप की मुफ्त व्यवस्था शुरू मोबाइल फोन हैंडसेट में पैनिक बटन और 18 साल के बाद होने वाली शादी के खर्च के की गई। महिलाओं की सुविधा के लिए इस योजना से धन दिया जाता है। इसमें छोटे पासपोर्ट बनाना आसान लिए मोबाइल में जीपीएस निवेश पर ज्यादा ब्याज दिया जाता है। महिलाओं को विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बनाने सिस्टम के साथ-साथ मातृत्व अवकाश के काम को आसान कर दिया गया, इसके लिए पैनिक बटन शुरू किया कामकाजी महिलाओं के मातृत्व काल की शादी या तलाक के सर्टिफिकेट की अनिवार्यता गया है। इससे खतरे की समस्याओं को समझते हुए अवकाश को 12 हफ्ते समाप्त कर दी गई अब वे अपने पिता या मां का स्थिति में वह आपात से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया। नाम लिख सकती हैं। सिग्नल परिजनों और पुलिस को भेज सकती हैं। को अपने निवास पर बुलाया और मुलाकात की। उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप मैच नहीं हारी हैं, आपने जिस हौसले और विश्वास के साथ मैच खेला उसने सवा सौ करोड़ देशवासियों का दिल जीत लिया है ।



सोच, संवेदना और सुविधा



महिलाओं को अपनी शक्ति पर विश्वास करने और पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त करने के आदर्श अब तक मात्र कोरी बातें थीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने छोटे-छोटे कामों को करने की पहल करके महिलाओं



में विश्वाश तो भरा ही है, साथ ही उनमें यह भरोसा भी उत्पन्न किया है कि उनके सम्मान और विकास के बारे में सोचने और कुछ कर गुजरने वाला एक व्यक्ति सरकारी तंत्र के उच्च शिखर पर बैठा है। सेनाओं में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना हो, फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए मौका देने की बात हो, 26 हफ्तों का मातृत्व अवकाश हो या व्यवसाय के लिए मुद्रा ऋण हो, मोदी सरकार ने विभिन्न तरीकों से महिलाओं के सशक्तिकरण को हकीकत में बदलने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी की महिलाओं के लिए लागू की गई योजनाओं पर



नजर डालने से स्पष्ट होता है कि छोटे-छोटे परिवर्तनों से शक्ति और विश्वास उत्पन्न करने की एक श्रृंखला तैयार की गई है। महिलाओं की समस्याओं का हर स्तर पर निदान करने की मंशा और योजनाओं ने परिवर्तन का एक बड़ा दौर शुरु कर दिया है। इसमें महिलाएं आगे बढ़कर लाभ लेने का प्रयास कर रही हैं। देश के विकास में सहभागी बन रही हैं। विकास में सहभागिता का यही भाव ‘न्यू इंडिया’ की आत्मा है। मुस्लिम महिलाओं ने अपने हक की कानूनी संघर्ष में जिस तरह मोदी सरकार का साथ पाया, वह ‘न्यू इंडिया’ का एक नया अध्याय है।



केंद्रीय विद्यालय के 12 लाख से अधिक छात्रों के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती कार्ड बनाए जाएंगे



कें



द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्रीय विद्यालय संगठन के कार्यक्रम ‘स्वस्थ बच्चे- स्वस्थ भारत’ का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय के 12 लाख से अधिक छात्रों के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती कार्ड बनाए जाएंगे। जावेड़कर ने कोच्चि के अलुआ में स्थित केंद्रीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में इस कार्ड का अनावरण किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में जावेड़कर ने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य सामान्य शिक्षा को सशक्त कर देश में शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करना है। सरकार का लक्ष्य सभी के लिए गुणवत्ता परख शिक्षा सुनिश्चित करना भी है। केरल में स्थित केंद्रीय विद्यालय ने अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता प्रदर्शित की है। उन्होंने बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य कार्यक्रमों में अधिक से अधिक सम्मिलित करने की प्रणाली बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। समारोह के दौरान श्री प्रकाश जावेडकर ने केन्द्रीय विद्यालय के छात्रों से बातचीत भी की। समारोह में जिलाधिकारी श्री मोहम्मद वाई शफीरुल्ला और केन्द्रीय विद्यालय के अपर आयुक्त श्री यू एन खावरे के साथ-साथ अन्य विशिष्ट अतिथियों ने भी भाग लिया। इस दौरान स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत प्रदर्शनी और बच्चों द्वारा योग का प्रदर्शन भी किया गया। ‘स्वस्थ बच्चे- स्वस्थ भारत’ कार्यक्रम में विभिन्न क्षमताओ और सभी आयु वर्ग वाले बच्चों को विस्तृत और सम्मिलित रिपोर्ट कार्ड प्रदान किया जायेगा। कार्यक्रम का लक्ष्य अध्यापकों और माता पिता को बेहतर स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के महत्व पर जागरूक करने के साथ-साथ हर दिन एक घंटा खेलने के प्रति प्रोत्साहित करना है। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम में ओलम्पिक और पैरालंपिक के मूल्यों को आत्मसात करने का लक्ष्य भी रखा गया है। बच्चों के बीच बचपन को फिर से वापस लाने, शारीरिक गतिविधियों और मनोरंजनात्मक खेलों को शिक्षण पद्धति का अहम भाग बनाने,विभिन्न खेलों में उत्कृष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ आंकड़ों को एकत्र और विश्लेषण करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग कार्यक्रम के उदेश्यों में सम्मिलित है।



10 स्वास्थ्य
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स्वास्थ्य असंक्रामक रोग



असंक्रामक रोगों का बढ़ा खतरा



भारत में असंक्रामक रोगों से होने वाली मौतों का आंकड़ा 70 फीसदी हुआ



हृदय रोग, मधुमेह और देशफेफमेंड़ों कैंकीसर, बीमारियों जैसे असंक्रामक



रोगों (एनसीडी) से होने वाली मौतों के मामले 70 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। यह आंकड़ा तीन साल पहले 42 प्रतिशत था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के मुताबिक, एनसीडी का भार भारत में तेजी से बढ़ रहा है। देश में इन रोगों के चलते, प्रति चार में से एक व्यक्ति को 70 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही मृत्यु का खतरा बना रहता है। एनसीडी एक ऐसी मेडिकल कंडीशन या बीमारी है, जो लोगों के बीच किसी संक्रमण से नहीं फैलती। प्रमुख एनसीडी रोग व्यवहार संबंधी जोखिम वाले चार



कारणों से होते हैं-अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक गतिविधि की कमी और तंबाकू व शराब का सेवन। भारत में एनसीडी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों को उनके पैटर्न और लोगों में समझदारी की कमी के चलते रुकावट आ रही है। आईएमए के अध्यक्ष डॉ. केके अग्रवाल ने कहा कि एनसीडी स्वास्थ्य एवं विकास संबंधी आपातकाल की तरह है। अंधाधुंध और • अपनी फास्टिंग शुगर को 80 मिलीग्राम से कम रखें अनियोजित शहरीकरण, • शराब लेने से बचें अस्वास्थ्यकर जीवनशैली • भोजन में 80 ग्राम से अधिक कैलोरी नहीं होनी चाहिए और लोगों की उम्र बढ़ते • एक बार में शीतल पेय की मात्रा 80 मिली तक सीमित करें जाने जैसे कारणों से ऐसे • तंबाकू उत्पादों का उपभोग न करें रोग निरंतर बढ़ रहे हैं। • रक्तचाप 80 एमजीएच एचजी और हृदय की दर 80 प्रति मिनट से कम रहे अस्वास्थ्यकर भोजन करने • सप्ताह में 80 मिनट के लिए एरोबिक व्यायाम करें के अलावा लोग शारीरिक • हफ्ते में 80 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें क्रियाकलापों को भी • सप्ताह में कम से कम 80 बार फलों और सब्जियों का सेवन करें नजरअंदाज करते हैं। इससे • सप्ताह में 80 मिली से ज्यादा घी, तेल और मक्खन का उपयोग न करें उच्च रक्तचाप हो सकता



एनसीडी को रोकने के लिए फॉर्मूला-80



है और फिर रक्त शर्करा व रक्त लिपिड बढ़ने से मोटापा शुरू हो जाता है।" उन्होंने कहा कि ये मेटाबॉलिक जोखिम वाले कारक कहलाते हैं, जो आगे चल कर हृदय रोग और समय से पहले मृत्यु की वजह बन सकते हैं। जोखिम वाले कारकों को नियंत्रित करके एनसीडी की समस्या पर काबू पाया जा सकता है। हाल के एक अध्ययन में बताया गया है कि 2030 तक एनसीडी से होने वाले नुकसान में निरंतर वृद्धि होने की आशंका है। इस सबका असर मौत के साथसाथ जेब से होने वाले व्यय सहित जीवन के तमाम पहलुओं पर पड़ना तय है। उन्होंने बताया कि एनसीडी रोगों के इलाज के लिए उपलब्ध दवाएं बहुत महंगी नहीं हैं। हालांकि, एनसीडी के बोझ को कम करने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति वास्तव में स्वास्थ्य प्रणाली से बाहर हैं। तंबाकू के धुएं का खतरा कम करके, बीमारियों के इस समूह से निपटने के लिए आहार में नमक की खपत को कम करना होगा और शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना होगा।" (एजेंसी)



मस्तिष्क शोध



म



महिलाओं का दिमाग होता है ज्यादा तेज



अमेरिका में हुए एक अध्ययन से पता चला है कि महिलाओं का दिमाग पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा सक्रिय होता है



हिलाओं का दिमाग पुरुषों की तुलना में विशेषकर ध्यान केंद्रित करने, आवेश नियंत्रण, भाव और तनाव के क्षेत्रों में अधिक सक्रिय होता है। एक अध्ययन में यह सामने आया है, जिसमें 46,034 मस्तिष्कों का इमेजिंग अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में महिलाओं का दिमाग पुरुषों की तुलना में कुछ क्षेत्रों में अधिक सक्रिय पाया गया। अमेरिका में अमेन क्लीनिक्स के संस्थापक और जर्नल आफ अल्जाइमर डिसीज में प्रकाशित इस अध्ययन के प्रमुख लेखक डेनियल जी अमेन ने बताया कि लिंग आधारित मस्तिष्क भिन्नताओं को समझने के लिए यह अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, ‘हमने पुरुषों और महिलाओं के बीच ऐसी भिन्नताओं को चिन्हित किया हैं जो अल्जाइमर बीमारी जैसे मस्तिष्क से जुड़े विकारों को लैंगिक आधार पर समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं। अध्ययन में पाया गया कि महिलाओं का



दिमाग विशेषकर आवेश नियंत्रण, ध्यान, भावुकता, भाव और तनाव के क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में अधिक सक्रिय पाया गया ,जबकि पुरुषों में मस्तिष्क के दृश्य और समन्वय केंद्र अधिक सक्रिय थे। स्पेक्ट (एकल फोटो उत्सर्जन गणना टोमोग्राफी) मस्तिष्क में रक्त प्रवाह का नापन कर सकता है। अध्ययन में 119 स्वस्थ लोगों और मस्तिष्क के आघात, द्विध्रुवी विकार, मनोदशा विकार, सिजोफ्रेनिया , मनोविकार के विभिन्न 26,683 रोगियों को शामिल किया गया। इन विषयों के लिए एकाग्रता वाले कार्य करते समय कुल 128 मस्तिष्क क्षेत्रों का विश्लेषण किया गया



इस अध्ययन में पाई गई भिन्नताओं को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मस्तिष्क विकार पुरुषों और महिलाओं को अलग-अलग तरीके



से प्रभावित करता है। महिलाओं में उल्लेखनीय ढंग से अल्जाइमर बीमारी, अवसाद और तनाव विकार की अधिक दर देखी गई, जबकि पुरुषों में एडीएचडी की अधिक दर और आचरण संबंधी समस्याएं देखी गई। अध्ययन में पाया गया कि महिलाओं में बढ़े प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रक्त के प्रवाह के कारण वे सहानुभूति, अंतर्ज्ञान, आत्मनियंत्रण, सहयोग और चिंता के क्षेत्रों में अधिक ताकत प्रदर्शित करती है। अध्ययन में पाया गया कि महिलाओं के दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में रक्त प्रवाह में वृद्धि के कारण अधिक चिंता, अवसाद, अनिद्रा, और खानपान का असंतुलन पाया जाता है। (एजेंसी)
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ऊर्जा संरक्षण



सोलर प्रकाश से जगमगाया आगरा



बीते दो वर्षों में आगरा में कम से कम 32 जगहों पर रूफ टॉप सोलर पॉवर प्लांट लगाए जा चुके हैं



ऊ



एसएसबी ब्यूरो



र्जा संरक्षण की दिशा में उत्तर प्रदेश का आगरा शहर खासा जागरूक होता जा रहा है। सोलर उपकरणों से ना-नुकुर करने वाले लोग अब इन्हें अपनाने लगे हैं। इसमें पिछले दो-तीन सालों में दोगुनी गति से इजाफा हुआ है। सामान्य बिजली के विकल्प के तौर पर सौर उत्पादों को प्रयोग करने लगे हैं। यह जागरूकता बीते कुछ वर्षों में आई है। नवीन एवं नवीकरणीय योजना (नेडा) के वरिष्ठ अधिकारी भारत भूषण का कहना है कि सौर ऊर्जा का विकल्प अपनाने से काफी हद तक बिजली की बचत हो सकती है, यह बात लोगों को समझ आने लगी है। 2015 के बाद से सौर ऊर्जा अपनाने वालों में काफी वृद्धि हुई है। अब तक कम से कम 32 जगहों पर रूफ टॉप सोलर पॉवर प्लांट लगए जा चुके हैं। इनमें औद्योगिक इकाइयां और संस्थान शामिल हैं। इसके अलावा कई आवेदन भी आए हुए हैं। इसे



लगाने का औसत खर्च करीब 70 हजार रुपए (प्रति किलोवाट) आता है।



सौर ऊर्जा से रोशन बाजार



अब आगरा के बाजारों को सौर ऊर्जा से रोशन करने की तैयारी है। नेडा के अधिकारी के मुताबिक पंडित दीनदयाल सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत जिले



एक नजर



2015 के बाद से सौर ऊर्जा अपनाने वालों में काफी वृद्धि हुई है



रूफ टॉप लगाने का खर्च 70 हजार रुपए प्रति किलोवाट आता है सोलर पंप लगवाने पर किसानों को 50 से 75 फीसदी तक अनुदान



के प्रत्येक विकास खंड में कम से कम एक से दो मुख्य बाजारों में स्ट्रीट लाइट लगाया जाना प्रस्तावित है। इस योजना का पूरा खर्च शासन उठाएगा।



किसानों को छूट



पैनल, सोलर मोबाइल चार्जर, सोलर और पॉवर बैंक शामिल हैं।



जागरुकता की जरूरत



ऑफलाइन में भले सौर ऊर्जा उत्पादों के विकल्प कम हो, लेकिन ऑनलाइन में भरमार है। इसमें सोलर लाइट्स, सोलर पॉवर बैंक, सोलर इमरजेंसी लाइट, सोलर लालटेन, सोलर टॉयज, प्रोजेक्ट के लिए सोलर



आरना एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के अभिनीत धवन का कहना है कि यह ठीक है कि जागरुकता बढ़ी है। मगर, अभी भी इस दिशा में लंबा फासला तय करना बाकी है। कारण लोग इसका फायदा अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए यह रफ्तार अभी धीमी है। लोग तब तक प्लांट लगाने का इंतजार करते हैं, जब तक उनके पास वाला प्लांट न लगवा लें। अभी किया गया निवेश चार-पांच साल में वापस हो जाता है। अब बिना बैट्री के प्लांट लग रहे हैं। इसमें 55 हजार से लेकर 70 हजार रुपए प्रति किलोवाट का खर्च आता है। कारोबारी सुशील यादव कहते हैं कि पिछले कुछ सालों की तुलना में काफी फर्क आया है। इसमें अब कई उत्पाद आने लगे हैं।



छुटकारा मिल जाएगा। सीजीसीआरआई, खुर्जा के प्रभारी वैज्ञानिक डा. एलके शर्मा भी मानते हैं कि इस योजना से ऊर्जा बचत के विषय में जागरूकता आएगी। यह पॉटरी उद्यमियों की लागत को कम करने में भी सिद्ध साबित होगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी ऊर्जा प्रबंधन केंद्र अपनी विशेष भूमिका निभाएगा। फिलहाल ऊर्जा संरक्षण के लिए नौ उपकरण मौजूद हैं। इसमें थ्री फेस पॉवर एनेलाइजर की सहायता से पॉटरी में प्रयोग होने वाली बिजली सप्लाई को चेक किया जा सकेगा और उसमें कमी मिलने पर उसे ठीक भी किया जाएगा। इसी तरह सिंगल फेस एनेलाइजर की सहायता से पॉटरी में रोशनी से लेकर पंखे तक आसानी से चेक किया जा सकेगा कि वह कितनी ऊर्जा ले रहा है और उसमें सुधार हो सकेगा। फ्लू गैस एनेलाइजर से चिमनी से निकलने वाली



गैस की मात्रा, भट्ठी के अंदर गैस की स्थिति और कौन सी गैस बेकार हो रही है आदि के संबंध में जानकारी मिल सकेगी। पॉटरी के बाहर और उसके अंदर के तापमान को चेक करने में एनफारेड थर्मोमीटर सहायक होगा। कांटेवक थर्मोमीटर (मिनी अलार्म) तापमान को सेट करने में सहायक होगा। इसमें अधिक तापमान होने पर अलार्म बज जाएगा। जिससे किसी भी खतरे से भी बचा जा सकता है। एनीमो मीटर वायु की गति को चेक करने में सहायता करेगा। लक्स मीटर प्रकाश को चेक करता है कि कहां कितने प्रकाश की आवश्यकता है। डिस्टेंस मीटर दूरी को चेक करने में सहायता करेगा। इससे आवश्यकता के अनुसार दूरी सेट की जा सकेगी। कंप्रेस्ट एयर लीकेज डिटेक्टर के माध्यम से कई प्रकार की लीकेज को चेक किया जा सकेगा, जिससे दुर्घटना होने से बच सकेगी। (एजेंसी)



इसी तरह तीन हॉर्स पॉवर के सोलर पंप लगवाने पर लघु और सीमांत किसानों को 75 व सामान्य किसानों को 50 फीसद की अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा सोलर रूफटॉप ग्रिड इंटरेक्टिव पॉवर प्लांट लगाने पर एनजीओ, अकादमिक संस्थान, चैरिटेबिल सोसाइट, गैर लाभकारी संस्थाओं और व्यक्तिगत को 30 फीसद अनुदान मिलता है।



ऑनलाइन बाजार



पॉटरी उद्योग में ऊर्जा संरक्षण यूनिडो के सहयोग से खुर्जा के पॉटरी उद्योग में बेकार होने वाले विद्युत ऊर्जा को बचाने का महात्वाकांक्षी प्रोजेक्ट



सं



युक्त राष्ट्र के सहयोग से उत्तर प्रदेश के खुर्जा स्थित पॉटरी उद्योग में बेकार होने विद्युत ऊर्जा को बचाया जा सकेगा। इसके लिए खुर्जा सीजीसीआरआई में पहली बार ऊर्जा प्रबंधन केंद्र खोला गया है। इसके माध्यम से पॉटरी उद्यमियों को जागरूक किया जाएगा। इससे ऊर्जा संरक्षण के साथ-साथ उत्पादों की लागत भी कम होगी। देश-विदेश में पॉटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध खुर्जा में अनेक खूबसूरत उत्पाद बनाए जाते हैं। इन्हें



एक नजर



देश-विदेश में पॉटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है खुर्जा



नौ उपकरणों की मदद ली जाएगी ऊर्जा संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिडो इस काम के लिए आगे आई



पकाने के लिए भट्ठी का प्रयोग किया जाता है। यह भट्ठियां डीजल, गैस और बिजली से चलती हैं। पकाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा उसमें लग जाती है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिडो (यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन) के सहयोग से बेवजह बेकार होने वाली ऊर्जा को रोका जा सकेगा। इसके लिए खुर्जा सीजीसीआरआई (सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट) में यूनिडो के सहयोग से ऊर्जा प्रबंधन केंद्र खोला गया है। इसमें ऐसे उपकरण मौजूद हैं, जिनकी सहायता से यह पता लगाया जा सकेगा कि पॉटरी में किस स्थान पर कितनी विद्युत और तापीय ऊर्जा बेकार हो रही है और वहां पर कितनी की आवश्यकता है। इस ऊर्जा प्रबंधन केंद्र में कई तरह के उपकरणों की सहायता से बेकार हो रही ऊर्जा के संरक्षण के प्रति पॉटर्स को जागरूक करने का भी कार्य किया जाएगा। सीजीसीआरआई के कलस्टर लीडर अजीत के अनुसार ऊर्जा प्रबंधन केंद्र की सहायता से लीकेज आदि की समस्या से पॉटरी उद्यमियों को आसानी से



12 कृषि
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विश्व नारियल दिवस (2 सितंबर) पर विशेष



नारियल की बागवानी में बढ़ा महिलाओं का दखल



पॉलीथीन का विकल्प नारियल! पॉलीथीन को हटाकर हम नारियल की जटा से बने थैलों का उपयोग कर सकते हैं



आईआईएसआर ने नारियल विकास बोर्ड के साथ मिलकर हाल ही में 'ट्री ग्रैबर' तकनीक के जरिए पेड़ पर चढ़ने के लिए 20 महिलाओं के एक समूह को प्रशिक्षण दिया



एक नजर



नारियल के इन बड़े पेड़ों पर चढ़ने के लिए नए-नए तरीके ईजाद हो रहे हैं भारत में 90 फीसदी नारियल की आपूर्ति दक्षिण के चार सूबों से



महिलाएं भी अब नारियल की बागवानी में दिलचस्पी ले रही हैं



ना



एसएसबी ब्यूरो



रियल और केरल की पहचान एक-दूसरे से जुड़ी है। आज भी भारत में सबसे अच्छा नारियल केरल के तटीय इलाकों का ही माना जाता है। केरल के साथ पूरे दक्षिण भारतीय खानपान में नारियल का विशेष स्थान हैं। केरल सहित दूसरे दक्षिण भारतीय तटीय राज्यों में आप किसी घर में जाएं या रेस्त्रां में, आपको हर जगह नारियल के बने कई व्यंजन मिलेंगे। यहां के लोग खाने के अलावा नारियल का केश तेल के तौर पर भी इस्तेमाल पारंपरिक तरीके से करते हैं। पूजा-पाठ में तो खैर नारियल का इस्तेमाल केरलवासी तो क्या पूरे देश के लोग करते रहे हैं। वक्त के साथ नारियल की साथ इसे पैदा करने वालों का रिश्ता बदला है। वह जमाना गया जब जब



पेड़ से नारियल तोड़ने वाले के पैर रस्सी के एक पाश में फंसा होते थे, जिससे उसे पेड़ की ऊंचाई तक पहुंचने में आसानी होती थी। इस पारंपरिक विधि से वह नारियल के लच्छों तक बड़ी आसानी से पहुंचकर वहां से नारियल तोड़ा करता था। वह उसी धुन में नीचे उतरता और फिर अगले पेड़ का रुख करता जहां उसे वैसे ही अंदाज में चढ़कर नारियल तोड़ने होते। आदमी एक दिन में पूरे झुरमुट के नारियल तोड़ लिया करता। अब नारियल के एक तो चुनिंदा बगीचे बचे हैं और कुछ ही लोग उन पर चढ़ने के लिए उपलब्ध हैं।



नए समय में नारियल के इन बड़े पेड़ों पर चढ़ने के लिए नए-नए तरीके ईजाद हो रहे हैं। इनके लिए नए उपकरण तैयार किए जा रहे हैं, जिससे महिलाएं भी इन पेड़ों से नारियल तोड़कर अपनी आजीविका चला रही हैं। यहां तक कि इसके लिए रोबोटिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तकनीक के सहारे वहां से भी नारियल तोड़ लिए जाते हैं, जहां तक पहुंचना इंसान के लिए बेहद मुश्किल है। दरअसल, आज भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां महिलाओं के लिए कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए काफी प्रयास हुए हैं। इन प्रयासों में यह भी ध्यान रखा जाता है कि कैसे महिलाएं कम से कम श्रम में वही काम कर सकती हैं, जिसके लिए उन्हें अधिक मेहनत करनी पड़ती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) का कोझिकोड स्थित इकाई भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान (आईआईएसआर) चाय की पत्तियां चुनने में लगी महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण मुहैया करा रहा है। आईआईएसआर ने नारियल विकास बोर्ड के साथ मिलकर हाल ही में पेरूवन्नामुझी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में इस 'ट्री ग्रैबर' तकनीक के जरिए पेड़ पर चढ़ने के लिए 20 महिलाओं के एक समूह को प्रशिक्षण दिया। मशीन पेड़ पर चढ़ने वाले को ऊपर चढ़ाने में



आईआईएसआर ने नारियल विकास बोर्ड के साथ मिलकर हाल ही में पेरूवन्नामुझी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में इस 'ट्री ग्रैबर' तकनीक के जरिए पेड़ पर चढ़ने के लिए 20 महिलाओं के एक समूह को प्रशिक्षण दिया है



वि



श्व नारियल दिवस हर वर्ष 2 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन नारियल से बनी विभिन्न वस्तुओं की प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं। नारियल एक ऐसा फल है, जिसके प्रत्येक भाग का हम तरह-तरह से उपयोग करते हैं। नारियल दिवस नारियल की महत्ता को रेखांकित करता है। यह मिल-बैठकर यह पता लगाने का दिवस है कि किस प्रकार से हम इसे और उपयोग में ला सकते हैं। आजकल हमारा देश पॉलीथीन के कहर से गुजर रहा है, जो सड़ता नहीं है और नालों, रेल पटरियों तथा सड़क के किनारों को गंदा एवं प्रदूषित कर देता है। पॉलीथीन को हटाकर हम नारियल की जटा से बने थैलों का उपयोग कर सकते हैं। नारियल हर तरह से हमारे लिए उपयोगी हैं। नारियल की खेती हमारे देश में लगभग एक करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करती है। देश के चार दक्षिणी प्रदेश केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में नारियल की सघन खेती की जाती है। देश का 90 प्रतिशत तक नारियल यहीं से प्राप्त किया जाता है। यह नमकीन मिट्टी में समुद्र के किनारे उगाया जाता है। नारियल-पानी पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्द्धक होता है। गर्मी के मौसम में नारियल-पानी पीकर हम अपनी प्यास बुझाते हैं। जब नारियल पकता है, तो इसमें अंदर से सफेद नारियल का फल प्राप्त होता है। यह पूजा में काम आता है। सफेद नारियल हम कच्चा भी खाते हैं, मिठाई और कई पकवान बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। नारियल के रेशों से गद्दे, थैले तथा और भी कई प्रकार की उपयोगी चीजें बनाई जाती हैं। नारियल को विभिन्न प्रकार से उपयोग कर हम भिन्न-भिन्न वस्तुएं बनाते हैं और देश के साथसाथ दुनिया के अन्य देशों में इनका व्यापार भी करते हैं। इससे बनी वस्तुओं के निर्यात से हमारे देश को लगभग 470 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। नारियल का उपयोग धार्मिक कर्मकांडों में भी किया जाता हैं। भारत में इसीलिए इसे पवित्र माना गया है।
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कृषि



किसान संपदा योजना को हरी झंडी



13



आर्थिक मामलों की कैबिनट कमिटी ने 6 हजार करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को मंजूरी दी



मदद करती है। इसमें दो पैडल होते हैं जो पेड़ से लगे होते हैं। जैसे-जैसे पैडल पर जोर पड़ेगा, उसके जरिए ऊपर जाने वाला और ऊपर चढ़ेगा। यह एक अतिशय उदाहरण है। कई दूसरे ऐसे साधारण काम हैं जहां मशीनी दखल के दबाव की दरकार है। आमतौर पर मशीन को मनुष्य का दुश्मन माना जाता है, जो लोगों का काम छीनकर उन्हें बेरोजगार कर देती हैं। साथ ही मशीन आमदनी की नई राहें भी खोलती हैं। आईसीएआर की कृषि में महिलाओं की राष्ट्रीय अनुंसंधान परिषद ने ओडिशा में कई महत्त्वपूर्ण शुरुआत की है, जिनके तहत मशीनों के जरिए महिलाओं का श्रम काफी कम हो गया है। केंद्र ने रोपाई से लेकर गहाई (भूसी अलग करना) जैसी खेती की प्रक्रियाओं के लिए मशीनें बनाई हैं। ऐसे भी कई मददगार दखल देखने को मिले हैं, जिनका पूरी तरह से खेती से वास्ता नहीं है। मिसाल के तौर पर संस्थान ने एक ऐसा आइसक्रीम मेकर बनाया है, जिससे आइसक्रीम बनाने के लिए बिजली की जरूरत नहीं पड़ती। ओडिशा के गांव में पशुओं के चारे में निवेश करने वाली किसी महिला के लिए यह वरदान हो सकता है। वैसे तो नवाचारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये बमुश्किल ही जरूरतमंदों तक पहुंच पाते हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय नवप्रवर्तन फाउंडेशन ने पिछले हफ्ते तीन पुरस्कार देने का ऐलान किया जो विशेषरूप से कृषि-श्रम से संबंधित नवाचार से जुड़े होंगे। तीन श्रेणियों में दिए जाने वाले इन पुरस्कारों में 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। जिन तीन श्रेणियों में ये पुरस्कार वितरित किए जाएंगे वे हैं धान रोपाई के लिए कोई मशीनी समाधान, चाय की पत्ती चुनने के लिए खास तकनीक और लकड़ी से चलने वाले चूल्हे का नया प्रतिरूप। फाउंडेशन को भरोसा है इन पुरस्कारों के जरिए कई और यांत्रिक विकल्प सामने आएंगे। हालांकि अभी इस क्षेत्र में काफी प्रयास करने की जरूरत है। आखिर क्या कारण है जो चीनी गांवों को तकरीबन हर चीज का निर्माता बना दिया है। भारत में इस लिहाज से अभी काफी प्रयास किए जाने हैं। अभी तो सिर्फ यह हुआ है कि अब कृषि-बागवानी जैसे क्षेत्रों में न सिर्फ महिलाएं न सिर्फ अपना उद्यम दिखा रही हैं, बल्कि इससे जरिए इन तमाम क्षेत्रों में महिला सश्कितकरण का सर्वथा नया अध्याय लिखा जा रहा है।



प्र



धानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट की बैठक में 6,000 करोड़ रुपए के आवंटन से केन्द्रीय क्षेत्र की नई स्कीम-सम्पदा ‘प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना’को मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना का उद्देश्यो कृषि न्यूहनता पूर्ण करना, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना और कृषि-बर्बादी को कम करना है। 6,000 करोड़ रुपए के आवंटन से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 2019-20 तक देश में 31,400 करोड़ रुपए के निवेश के लैवरेज होने, 1,04,125 करोड़ रुपए मूल्यु के 334 लाख मीट्रिक टन कृषि उत्पाद के संचलन, 20 लाख किसानों को लाभ प्राप्त होने और 5,30,500 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की आशा है। खाद्य प्रसंस्करण और सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार और निवेश में इसके योगदान के अनुरूप भारतीय अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण खंड के रूप में उभरा है। 2015-16 के दौरान इस क्षेत्र का विनिर्माण एवं कृषि क्षेत्रों में जीवीए का क्रमश: 9.1 और 8.6% हिस्सा था। एनडीए सरकार के घोषणा पत्र में किसानों के लिए बेहतर आय उपलब्ध कराने



खाद्य प्रसंस्करण और सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार और निवेश में इसके योगदान के अनुरूप भारतीय अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण खंड के रूप में उभरा है



तथा रोजगार सृजन के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना करने को प्रोत्साहित करने का वायदा किया गया था। सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए अन्य अनेक कदम उठाए हैं। खाद्य प्रसंस्करण और खुदरा क्षेत्र में निवेश को गति देने के लिए सरकार ने भारत में निर्मित और अथवा उत्पाेदित खाद्य उत्पादों के बारे में ई-कॉमर्स के



माध्यम से व्यापार सहित व्यापार में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है। इससे किसानों को बहुत अधिक लाभ होगा तथा बैक एंड अवसंरचना का सृजन होगा और रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होंगे। सरकार ने अभिहित खाद्य पार्कों और इनमें स्थित कृषि-प्रसंस्करण यूनिटों को रियायती ब्याज दर पर वहनीय क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए नाबार्ड में 2000 करोड़ रुपए का विशेष कोष भी स्थापित किया है। खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण यूनिटों तथा शीत श्रृंखला अवसंरचना को प्राथमिकता क्षेत्र उधारी (पीएसएल) की परिधि में लाया गया है, ताकि खाद्य प्रसंस्करण कार्यकलापों और अवसंरचना के लिए अतिरिक्त क्रेडिट उपलब्ध कराया जा सके और इस प्रकार खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहन मिलेगा, बर्बादी में कमी आएगी, रोजगार सृजित होगा एवं किसानों की आय बढ़ेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के कार्यान्वयन से खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक कार्यक्षम आपूर्ति प्रबंधन सहित आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा। यह देश में न केवल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए न केवल बड़ा प्रोत्साहन होगा, बल्कि किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने मे सहायक होगा और किसानों की आय को दुगुना करने की एक बड़ा कदम है।



14 तकनीक
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जाईका से बढ़ेगा दूध का उत्पादन दुग्ध उत्पादन



देश में बढ़ती हुई दूध की मांग को पूरा करने के लिए 2021-22 तक 200-210 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन करना होगा। अच्छी बात यह है कि सरकार ने इस दिशा में अभी से पहल शुरू कर दी है एक नजर



1998 से विश्व के दूध उत्पादक देशों में पहले स्थान पर भारत



दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए जाईका दे रहा 20,057 करोड़ रुपए का कर्ज 2023-24 तक दुग्ध उत्पादन दोगुना करने का सरकार का लक्ष्य



नवीनीकरण और विस्तार किया जाएगा। जिससे देश के लगभग 160 लाख दुग्ध उत्पादक किसानों को लाभ होगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अध्यक्ष दिलीप रथ ने बताया, ‘देश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और खासकर गांव के स्तर किसानों को इससे अधिक से अधिक जोड़ने के लिए पशुपालन और डेयरी विकास विभाग लगातार काम कर रहा है। देश में जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जाईका) से 20057 करोड़ रुपए का ऋण लेने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिससे दूध उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।’



दूध उत्पादन हो जाएगा दोगुना



दे



एसएसबी ब्यूरो



श में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गांवों स्तर पर दूध उत्पादन, दूध की खरीद और दूध से बनने वाले उत्पादों को बढ़ाने के जापान सहयोग करने जा रहा है। केंद्र सरकार ने अगले पांच वर्षों तक किसानों की आय को दोगुना करने के सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी अवसंरचना योजना के लिए जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जाईका) से 20,057 करोड़ रुपए का कर्ज लेने का प्रस्ताव तैयार किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने जानकारी दी कि जापान के आर्थिक कार्य विभाग ने इस प्रस्ताव को अपनी सैद्धांतिक सहमति भेज दी है। जाईका से पैसा मिलने पर देश के 121.83 लाख दुग्ध उत्पादकों को जोड़कर गांव के स्तर पर 524.20 लाख किलोग्राम दूध प्रतिदिन की दूध शीतन क्षमता का सृजन किया जाएगा। भारत 1998 से विश्व के दूध उत्पादक देशों में पहले स्थान पर है।



भारत में सबसे ज्यादा गाय



गौरतलब है कि भारत में विश्व की सबसे बड़ी गोपशु आबादी है। देश में 1950-51 से लेकर 2014-15 के दौरान दूध उत्पादन 17 मिलियन टन से बढ़कर 146.31 मिलियन टन हो गया है। 2015-16 के दौरान दूध उत्पादन 155.49 मिलियन टन था। देश में उत्पादित दूध का लगभग 54 प्रतिशत घरेलू बाजार में बिकता है, जिसमें से मात्र 20.5 प्रतिशत ही संगठित सेक्टर में प्रसंस्कृत हो पाता है। ऐसे में देश के दुग्ध उत्पादक किसानों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है।



दूध की बढ़ती मांग



कृषि विभाग के एक आंकड़े के अनुसार देश में



बढ़ती हुई दूध की मांग को पूरा करने के लिए 2021-22 तक 200-210 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन करना होगा। ऐसे में देश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग ने डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का प्रारूप तैयार किया है जिसमें थोक मिल्क कूलिंग, प्रसंस्करण, डेयरी सहकारिता समितियों, दूध ढुलाई सुविधा और दूसरी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा।



दुग्ध उत्पाद संयंत्रों का नवीनीकरण



जापान की एजेंसी जाईका से मिले ऋण के बाद ऑपरेशन फल्ड के समय के जर्जर 20-30 वर्षों पहले बनाए गए पुराने दुग्ध उत्पाद संयंत्रों का



देश में उत्पादित दूध का लगभग 54 प्रतिशत घरेलू बाजार में बिकता है, जिसमें से मात्र 20.5 प्रतिशत ही संगठित सेक्टर में प्रसंस्कृत हो पाता है। ऐसे में देश के दुग्ध उत्पादक किसानों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है



भारत फिलहाल दूध उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है। इसके बावजूद सरकार दुग्ध उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इस बार सरकार ने कृत्रिम गर्भाधान के लक्ष्य को बढ़ाने के साथ-साथ दूध उत्पादन के लक्ष्य को भी बढा कर 2023-24 तक 300 मिलियन टन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में 201516 के दौरान 155.48 मिलियन टन वार्षिक दूध का उत्पादन हुआ, जो विश्व के उत्पादन का 19 प्रतिशत है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023-24 तक 300 मिलियन टन दूध उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा है तथा उसके साथ-साथ इसी अवधि के दौरान 40.77 मिलियन प्रजनन योग्य नॉन-डिस्क्रिप्ट (जो किसी वर्ग में न आए) गायों की दूध उत्पादकता को 2.15 किग्रा प्रतिदिन से बढ़ाकर 5.00 किग्रा प्रतिदिन करने का भी लक्ष्य रखा गया है। 19वीं पशुधन संगणना, 2012 के अनुसार भारत में 300 मिलियन बोवाईन (गोजातीय) आबादी है। 190 मिलियन गोपशु आबादी में से 20 प्रतिशत विदेशी तथा वर्ण संकरित (39 मिलियन) हैं तथा
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पुलिस सेवा



डिजिटल पुलिस पोर्टल का शुभारंभ सीसीटीएनएस पोर्टल देश भर में कहीं से भी किसी भी अपराधी के पूरे इतिहास का ब्योरा जांचकर्ता को उपलब्ध कराएगा



लगभग 80 प्रतिशत देसी तथा नॉन-डिस्क्रिप्ट नस्लों के हैं। हालांकि भारत में विश्व आबादी के 18 प्रतिशत से भी अधिक गाय हैं, लेकिन गरीब किसान की सामान्य भारतीय गाय प्रतिदिन मुश्किल से 1 से 2 लीटर दूध देती है। 80 प्रतिशत गाय के केवल 20 प्रतिशत दूध का योगदान देती हैं।



सरकारी योजनाएं



सरकार का मानना है कि भारत ने दूध उत्पादन में अपने उच्च स्तर को बनाए रखा है फिर भी दूसरी ओर देसी तथा नॉन-डिस्क्रिप्ट (जो किसी वर्ग में न आए) नस्ल के लगभग 80 प्रतिशत गोपशु कम उत्पादकता वाले हैं, जिनकी उत्पादकता में उपयुक्त प्रजनन तकनीकों को अपना कर सुधार किए जाने की आवश्यकता है। दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि करने की महत्त्वपूर्ण कार्यनीति कृत्रिम गर्भाधान (एआई) सुनिश्चित करना है। कृत्रिम गर्भाधान देश में बोवाईनों (गोजातीय) की आनुवंशिक क्षमता का बढ़ाते हुए उनके दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाकर बोवाइन (गोजातीय) आबादी की उत्पादकता में सुधार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस मूल गतिविधि को राष्ट्रीय गोकुल मिशन की एकछत्र योजना के अंतर्गत चल रही अग्रणी योजनाओं, राष्ट्रीय बोवाईन प्रजनन (एनपीबीबी) तथा देसी नस्लों संबंधी कार्यक्रम (आईबी) के माध्यम से पोषित किया जाता है।



किसानों की आय



इन योजनाओं में दोहरे लाभ का विचार किया गया है, जैसे उत्पादकता में सुधार करना और दूध उत्पादन को बढ़ाना तथा किसानों की आय को बढ़ाना जिससे 2020 तक उनकी आय को दोगुना करने के सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। हालांकि योजना के अंतर्गत किसानों के घर तक सीएमएन पहुचाने की व्यवस्था में काफी सुधार किया गया है उसके बावजूद कृत्रिम गर्भाधान कवरेज अभी तक प्रजनन योग्य आबादी का 26 प्रतिशत ही है। 2020 तक किसानों की आय को दोगुना करने के सरकार के लक्ष्य में सहायता करने के लिए 2017-18 के लिए 100 मिलियन कृत्रिम गर्भाधान के राज्य -वार लक्ष्य को साझा किया गया है। इस संबंध में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग द्वारा राज्यों को निर्देश दिए गए हैं।



कें



द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि फिलहाल सीसीटीएनएस परियोजना के अंतर्गत द्वारा 1086 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा गृह मंत्रालय आपराधिक न्याय प्रणाली के शामिल 15,398 पुलिस स्टेशनों में से 14,284 चुकी है। पुलिस, न्यायालय, जेल, अभियोजन, फोरेंसिक पुलिस स्टेशन सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर का केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सीसीटीएनएस प्रयोगशालाएं, फिंगर प्रिंट्स और किशोर गृह इस्तेमाल कर रहे हैं। इन 14,284 पुलिस स्टेशनों पोर्टल देश भर में कहीं से भी किसी भी अपराधी सहित विभिन्न अंगों को क्राइम एंड क्रिमिनल में से 13,775 पुलिस स्टेेशनों में इस सॉफ्टवेयर के पूरे इतिहास का ब्योरा जांचकर्ता को उपलब्ध ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) के अंतर्गत 100 प्रतिशत प्राथमिकियां दर्ज हो रही कराएगा। उन्हों ने कहा कि यह सॉफ्टवेयर गूगल डेटाबेस के साथ जोड़ने के लिए कदम उठाएगा। हैं। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि सभी राज्यों में जैसे उन्नत सर्च इंजन और विश्लेषणात्मक रिपोर्टों सीसीटीएनएस परियोजना के अंतर्गत डिजिटल सीसीटीएनएस परियोजना के कार्यान्वयन की रफ्तार की पेशकश करता है। यह पोर्टल 11 प्रकार की जांच तथा 44 प्रकार की रिपोर्ट्स उपलब्ध पुलिस पोर्टल का शुभारंभ करते हुए गृहमंत्री ने कहा संतोषजनक है। कि यह इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम गृहमंत्री ने जानकारी दी कि देश भर के 15,398 कराता है। इस अवसर पर गृह राज्यमंत्री हंसराज गंगाराम (आईसीजेएस) नीति निर्धारकों सहित समस्त पुलिस स्टेशनाें में से 13,439 पुलिस स्टेशनों में हितधारकों के लिए उपयोगी संसाधन साबित होगा। कनेक्टिविटी उपलब्ध है। 36 राज्यों/संघशासित और किरेन रिजीजू के अलावा गुप्तचर ब्यूरो के इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रदेशों में से 35 राज्य/संघशासित प्रदेश सात करोड़ निदेशक राजीव जैन, सीएपीएफ के महानिदेशक डिजिटल पुलिस पोर्टल नागरिकों को ऑनलाइन रिकॉर्ड वाले सीसीटीएनएस डेटाबेस साझा कर रहे और गृह मंत्रालय तथा एनआईसी के वरिष्ठ प्राथमिकी दर्ज करने में सक्षम बनाएगा और यह हैं, जिसमें 2.5 करोड़ प्राथमिकियां शामिल हैं। इस अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर केंद्रीय गृह सचिव पोर्टल शुरूआत में 34 राज्यों और संघ शासित व्यवस्था को और सुचारु व गतिशील बनाने के राजीव महर्षि ने कहा कि सीसीटीएनएस पोर्टल प्रदेशों में कर्मचारियों, किरायेदारों, नर्सों आदि के पते लिए गृह मंत्रालय ने 1,450 करोड़ रुपए की राशि आपराधिक न्याय व्यवस्था की रीढ़ बनेगा और का सत्यापन, सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन जारी की है, जिसमें से राज्योंं/संघशासित प्रदेशों आगे चलकर इस डेटाबेस को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वाहनों के पंजीकरण के लिए मंजूरी, खोई या पाई वस्तुएं और संबंधी डेटाबेस से जोड़ा जाएगा। गृह वाहन चोरी आदि जैसी सात सार्वजनिक फिलहाल सीसीटीएनएस परियोजना के अं तर्गत मंत्रालय के ओएसडी राजीव गाबा ने कहा सेवाओं में मदद करेगा। इसके अलावा यह पोर्टल कानून प्रवर्तन एजेंसियों को शामिल 15,398 पुलिस स्टेशनों में से 14,284 कि सीसीटीएनएस पोर्टल देश में बड़ा परितर्वन लाने वाला, फोर्स मल्टीप्लायर पूर्ववर्ती सत्यापन और प्राथमिकियों का पुलिस स्टेशन सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर साबित होगा और पुलिस के कार्यों में आकलन करने जैसे विषयों के लिए का इस्तेमाल कर रहे हैं क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। सीमित पहुंच प्रदान करेगा।
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‘एक कायर प्यार का प्रदर्शन करने में असमर्थ होता है, प्रेम बहादुरों का विशेषाधिकार है’ - महात्मा गांधी



निजता का अधिकार



सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार करार दिया है



डॉ. विन्देश्वर पाठक



स्मरण



प्रोफेसर हेतुकर झा का अक्षर स्मरण



एक समाजशास्त्री के रूप में प्रोफेसर हेतुकर झा का कार्य-योगदान विपुल के साथ ऐतिहासिक है, जिसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है



बी



ता हफ्ता देश में कई बड़ी अदालती फैसलों का रहा। इसमें सबसे अहम रहे एक बार में तीन तलाक पर रोक और निजता को मौलिक अधिकार मानने का फैसला। जहां पहला फैसला महिला सशक्तिकरण की दिशा में देश को एक साथ कई कदम आगे ले गया है, वहीं निजता के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस बारे में कई तरह की भ्रांतियों को दूर किया। सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार करार दिया है। नौ जजों की बेंच से सर्वसम्मति से यह फैसला दिया है। इस फैसले के बाद देश के किसी भी नागरिक की निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘निजता’ की सीमा तय करना संभव है, पर इसका पूरी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। निजता के अधिकार को लेकर पिछले कई सालों से देश में बहस चल रही थी। इस बीच, कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। नौ जजों की पीठ द्वारा इस बारे में फैसले के बाद कि निजता का अधिकार मूलाधिकार है या नहीं, अब एक नियमित पीठ आधार योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। जाहिर है कि आधार और निजता के अधिकार को लेकर स्थिति अभी और स्पष्ट होनी है। रही सरकार की बात तो उसने अपनी तरफ से आधार बिल पेश करते हुए संसद में पहले यह कह चुकी है कि वह नागरिकों के निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के तौर पर मानकर चल रही है। वैसे निजता को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाकई बड़ा है। इससे सोशल नेटवर्क व्हाट्सएप की नई निजता नीति पर भी असर पड़ेगा। यह फैसला इस लिहाज से भी अहम है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के अधिकार और अस्मिता को लेकर जो कुछ भी कहा गया है, उसके पालन को लेकर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था लगातार सजग बनी हुई है।



टॉवर



(उत्तर प्रदेश)



विख्यात गांधीवादी, समाज सुधारक और सुलभ आंदोलन के प्रणेता



प्रो



फेसर हेतुकर झा एक विद्वान ही नहीं, वरन एक समर्पित शोधकर्ता, एक शानदार शिक्षक और देश के अग्रणी समाजशास्त्रियों में से एक थे। प्रोफेसर झा ने अपनी किताबों और शोध प्रबंधों के द्वारा सामाजिक विज्ञान की दुनिया में अपनी सम्मानीय उपस्थिति दर्ज कराई थी। उनकी आखिरी किताब भारत में ऐतिहासिक समाजशास्त्र पर थी, जो 2015 में दुनिया भर में रूथलेज इंडिया द्वारा रिलीज की गई थी। उन्होंने पांच दशक से ज्यादा के अपने करियर में 27 पुस्तकें लिखीं। वे हर साल बिहार की दशा पर एक पुस्तक को संपादित करते थे, जिसका लोकार्पण दरभंगा के महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन के वार्षिक समारोह के दौरान किया जाता था। प्रोफेसर झा ने इस तरह 16 दुर्लभ पुस्तकें लिखीं। इस



समारोह के तहत वार्षिक व्याख्यान श्रृंखला के तहत उन्होंने आंद्रे बेते, योगेंद्र सिंह और दीपंकर गुप्ता सरीखे प्रसिद्ध विद्वानों को आमंत्रित किया था। प्रोफेसर झा परंपरा, संस्कृति और विरासत के विशेषज्ञ थे। उनके शोध में ऐतिहासिक समाजशास्त्र, सामाजिक वर्गीकरण और बिहार की विरासत से से जुड़े कई विषय शामिल थे। प्रोफेसर झा की ‘साहस और उदारता : महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह’ (1907-1962) और ‘भारत: कुछ अहम सवाल’ जैसी पुस्तकें ‘कामेश्वर सिंह बिहार हेरिटेज सीरीज’ के तहत प्रकाशित हुई हैं। उनकी ‘शुरुआती बीसवीं सदी में तिरहुत: रास बिहारी लाल दास का मिथिला दर्पण’ के नाम से आई किताब खासी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उन्होंने ‘इतिहास, समाज और भारत में सामाजिक परिवर्तन के प्रतिबिंब’ नाम से आई महत्वपूण पुस्तक को संपादित किया है। प्रोफेसर झा मैथिली भाषा के ज्ञाता थे और उनकी मैथिली भाषा में लिखी ‘चेतिका’ (काव्य संग्रह, 1967), ‘पराती’ (उपन्यास, 2012) और ‘केकरा ले अरजब हे’ (कथा, 2017) आदि पुस्तकें उल्लेखनीय हैं। प्रोफेसर झा ने पटना विश्वविद्यालय से स्नातक (1965) और स्नातकोत्तर (1967) की पढ़ाई पूरी की थी। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में 1968 में समाजशास्त्र के प्राध्यापक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। वहां से वे 2004 में समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुए। वे अपने समय के बेहतरीन समाजशास्त्रियों में से एक थे। वे सुलभ इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड रिसर्च, पटना के निदेशक के तौर पर मुझसे भी गहरे तौर पर जुड़े थे। उनके किए कार्य अतुलनीय हैं। उन्होंने मुझे कई अहम और दुर्लभ किताबें भेंट की, जिनमें दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह पर कॉफी टेबल बुक खासा अहम है। वे 73 वर्ष के थे और पिछले कुछ माह से बीमार चल रहे थे। प्रोफेसर झा अपने पीछे पत्नी व तीन पुत्रों के साथ पौत्र-पौत्रियों से भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनका जन्म मधुबनी जिले के सरिसब पाही गांव में 1944 में हुआ था। समाजशास्त्रीय शोध के क्षेत्र में उनका कार्य तो महत्वपूर्ण रहा



मेरे अनुरोध पर उन्होंने 2013 में स्वच्छता के समाजशास्त्र विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वच्छता सत्र की अध्यक्षता की और इस विषय पर एक किताब भी लिखी
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प्रोफेसर झा को जब हम एक वरिष्ठ समाजशास्त्री के तौर पर याद करते हैं तो इससे पहले हमें यह समझना होगा कि भारतीय समाज दुनिया के सबसे जटिल समाजों में एक है ही है, वे मिथिला और बिहार की प्रतिष्ठा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो, इसके लिए भी निरंतर सक्रिय रहे। मिथिला के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को उन्होंने ऐतिहासिक और समाजशास्तरीय स्तर पर रखांकित किया। प्रोफेसर झा को जब हम एक वरिष्ठ समाजशास्त्री के तौर पर याद करते हैं तो इससे पहले हमें यह समझना होगा कि भारतीय समाज दुनिया के सबसे जटिल समाजों में एक है। इसमें कई धर्म, जाति, भाषा, नस्ल के लोग बिलकुल अलग-अलग तरह के भौगोलिक भू-भाग में रहते हैं। उनकी संस्कृतियां अलग हैं, लोक-व्यवहार अलग हैं। इतनी विभिन्नता वाले समाज को कैसे समझा जाए, यह एक जटिल सवाल के साथ बड़ी समाजशास्त्रीय चुनौती है। यदि समझने का मकसद एक बेहतर समाज बनाने की कल्पना भी हो तब तो प्रश्न और भी पेचीदा हो जाता है। वर्तमान स्वरूप में हमारे विश्वविद्यालयों में जिस समाजशास्त्र की पढ़ाई होती है, उससे सामाजिक परिवर्तन का शायद ही कोई वास्ता है। आम तौर पर हम पश्चिम से लिए हुए सिद्धांतों के माध्यम से ही अपने समाज को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे में समाज के अध्ययन के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा का भी कोई महत्व हो सकता है, यह बात प्रोफेसर झा ने अपने विपुल शोधपूर्ण कार्यों से सिद्ध किया। वे जीवन के आखिरी समय तक ऊर्जा से भरे मालूम पड़ते थे। मिलने आने वाले शिक्षकों, छात्रों से वे बार-बार यही कहते थे कि बहुत काम बाकी रह गया है। हालांकि यह कहते हुए उन्हें आखिरी दिनों में अपनी अवस्था का भी पूरा ख्याल रहता था। उनका व्यक्तिगत पुस्तकालय अपने-आप में एक शोध संस्थान है। उसमें न केवल किताबें हैं, बल्कि बिहार के समाज पर जमा किए गए अनेकों शोध सामग्रियों का खजाना है। गांव-गांव घूमकर उन्होंने जो नोट्स बनाए थे, उसे भी उन्होंने संभाल कर रखा था। इस बारे में कहीं कोई दो मत नहीं कि खासतौर पर बिहार की ज्ञान परंपराओं के बारे में उन्होंने मौलिक शोध सामग्रियों को जुटाया था। बहुत सी कहानियां-किस्से और लोकोक्तियों के माध्यम से समाज को समझने का उनका प्रयास एक नए तरह के समाजशास्त्र की ओर इशारा करता है। उनकी समझ और सोच भारतीय दर्शन और समाजशास्त्र के एक नए दृष्टिकोण की ओर हमारा ध्यान खींचती



है। उनका कहना था कि भारतीय समाज में शास्त्रीय ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण लौकिक ज्ञान रहा है। सही और गलत के निर्णय का आधार शास्त्र से ज्यादा हमारे विवेक को होना चाहिए। यह भी कि ज्ञान का उद्देश्य मनुष्य को दुखों से मुक्ति दिलाना होना चाहिए। उनकी ये बातें शायद आधुनिक समाजशास्त्रियों को अनुपयोगी लगे, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण हैं। जो लोग भारतीय दर्शन से परिचित हैं, उन्हें मालूम है कि इसमें मनुष्य को दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से मुक्त करना ही इनका उद्देश्य है। इसमें यह बात नयी जरूर है कि एक समाजशास्त्री यह कह रहा था। हालांकि, यह ज्ञान उनके ग्रामीण परंपरा का अंश है। दिलचस्प है कि मधुबनी के सरिसब पाही गांव में उनका जन्म हुआ था, जिसे दार्शनिकों का गांव कहा जाता है। यहीं के आयाची मिश्र नामक चौदहवीं शताब्दी के विद्वान की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। किसी से कुछ नहीं मांगने के प्रण के चलते उन्हें आयाची कहा जाता था। उनकी पत्नी ने अपने बेटे शंकर को शिव की पूजा के लिए जल लेकर देवघर जाने को कहा था। रास्ते में उसे एक गधा दिखा, जो पानी के लिए बेचैन था। शंकर ने गंगाजल उसे पिला दिया और वापस घर आ गया। मां तो नाराज हुईं, लेकिन पिता ने इस काम को सबसे बड़ी भक्ति बताया। इस परंपरा की व्याख्या करते हुए प्रोफेसर झा बताते थे कि इस संस्कृति का यही असली स्वरूप है। बाद में इस समाज में पुरुष जातिवादी हो गए, लेकिन महिलाओं में एकता बरकरार रही। महिलाओं की अपनी स्वायत्ता थी। धीरे-धीरे लौकिक ज्ञान परंपरा समाप्त होने लगी और घोर जातिवादी, पुरुष-प्रधान शास्त्रीय परंपरा ने जड़ जमा लिया। उनके अनुसार समाजशास्त्र का उद्देश्य इस लौकिक परंपरा को पुनः स्थापित करना होना चाहिए, समाज के पाखंड से लड़ने का काम समाजशास्त्र का होना चाहिए। मैं उन्हें एक समाजशास्त्री के रूप में याद रखना चाहूंगा। मेरे अनुरोध पर उन्होंने 2013 में स्वच्छता के समाजशास्त्र विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वच्छता सत्र की अध्यक्षता की और उन्होंने इस विषय पर एक किताब भी लिखी। कहने की जरूरत नहीं कि एक समाजशास्त्री के रूप में प्रोफेसर हेतुकर झा का कार्य-योगदान विपुल के साथ ऐतिहासिक है, जिसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। ऐसे व्यक्तित्व के लोग पृथ्वी पर कभी-कभी ही आते हैं।



विकास का नया क्रम और लोक उपक्रम



आजादी के बाद देश के औद्योगिक विकास की रीढ़ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने तैयार की। नए वक्त में इनकी भूमिका में बदलाव आ रहा है



दे



श की विकास यात्रा में नब्बे के दशक के बाद से कई परिवर्तन एक साथ दिखाई दिए। यह वह दौर था जब दुनिया भाषा और सरहद की सीमाओं को लांघकर एक ग्लोबल छतरी के नीचे तेजी से आती जा रही थी। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया देश के सार्वजनिक उपक्रमों को। देश के विकास में उनके योगदान की अहमियत तब बदलने लगी जब कई निजी उपक्रम एक साथ मैदान में उतर आईं और उन्होंने देश के आगे विकास का एक नितांत नया रोडमैड बिछा दिया। नतीजतन सार्वजनिक उपक्रमों को न सिर्फ अपने काम करने के ढर्रे को बदलना पड़ा, बल्कि उत्पादक कार्यों के परिमाण और गति पर भी उन्हें ध्यान देना पड़ा। आजादी के समय भारत में महज 29 करोड़ रुपए के निवेश के साथ केवल पांच केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे। इसके अलावा ब्रिटिश हुक्मरानों को सेवाएं प्रदान करने के लिए संभवत: भारत के पास रेलवे और विस्तृत डाक एवं तार विभाग का काफी हद तक पर्याप्त नेटवर्क था, जो पूरे देश को कवर करता था। आज भारत के पास लगभग 12 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ 320 सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रम (सीपीएसई) हैं। लगभग 165 सीपीएसई ने तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है और 78 सीपीएसई को 29,000 करोड़ रुपए की शुद्ध हानि हुई है। राज्यों के सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या शायद इससे दो गुना अधिक है। राज्यों के सार्वजनिक उपक्रमों की कुल संख्या और उनके निवेश के बारे में आंकड़े अधूरे हैं। इनके अलावा, विशेषकर रेलवे, राज्य सड़क निगम, डाक आदि के रूप में केंद्रीय और राज्य निकाय हैं। इनमें निवेश कई लाख करोड़ रुपयों की है। निस्संदेह आजादी के बाद देश के औद्योगिक विकास की रीढ़ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने तैयार की। नए वक्त में इनकी भूमिका में बदलाव आ रहा है। शुरुआत में इसकी भूमिका मूल्य स्थिरीकरण लाने और सामाजिक आर्थिक विकास के अलावा औद्योगिक आधार और बुनियादी ढांचा तैयार करना थी। वे सही मायनों में विकास का इंजन थे। इन उपक्रमों ने आजादी के आरंभिक वर्षों के दौरान अधिक कामगारों



वाली की तकनीकें अपनाकर रोजगार के अवसरों के सृजन, बीमार कपड़ा इकाइयों के राष्ट्रीयकरण और प्रमुख इकाइयों के आसपास सहयोगी उद्योग लगाने में व्यापक योगदान दिया। 1991 में आर्थिक उदारीकरण के साथ ही इनकी भूमिका में बदलाव आ गया और यह वैश्विक सहित प्रतिस्पर्धी बन गए। इसके अंतर्गत आधुनिकीकरण और बेहतर दक्षता के परिणामस्वरूप रोजगार के अवसरों में कटौती हुई। उदाहरण के तौर पर सेल, जिसने अतीत में 10 मिलियन टन से भी कम इस्पात का उत्पादन करने के लिए 2 लाख से ज्यादा कामगारों को नियुक्त किया था, उसमें अब 80,000 कामगार हैं और पहले से कहीं ज्यादा उत्पादन करते हैं, लेकिन आज भी उसमें कामगारों की संख्या ज्यादा है। टाटा स्टील में प्रति टन इस्पात उत्पादन के लिए जितने कामगार हैं, इसमें उससे सात गुना ज्यादा कामगार हैं। यही बात कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अब तक अकुशल रहने के प्रमुख कारणों में से एक है। भारतीय जीवन बीमा निगम जैसी कुछ अन्य कंपनियां भी हैं, जिनका 1950 में राष्ट्रीयकरण के बाद से अपने क्षेत्र में एकाधिकार कायम है। 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोले जाने के बाद उसे प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बारे में सही दृष्टिकोण अपनाया है। सरकार के लिए बैंकिंग क्षेत्र में 49 प्रतिशत तक अपनी हिस्सेदारी बेचने सहित अनेक क्षेत्रों में हिस्सेदारी बेचने का समय आ गया है। बीमार प्रतिष्ठानों के मामले में यदि कायाकल्प की कोशिश विफल हो जाती है, तो सरकार को सीधे तौर पर ऐसी इकाइयों को बेच देना चाहिए। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के पास उपलब्ध भूमि में और इकाइयां स्थापित करने के लिए योजना तैयार भी की है, ताकि सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा प्राप्त की गई 6 लाख रुपए से अधिक की लाभ राशि का उपयोग किया जा सके। यह संतोष की बात है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की समस्या हल करने के लिए पहले से तय कोई समाधान नहीं है और मोदी सरकार ने सही रूप में इस समस्या का समाधान निकालने के लिए बहुपक्षीय नीति को अपनाया है।



18 फोटो फीचर
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नेपाल के प्रधानमंत्री मोदी से मिले



नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा 25 अगस्त को भारत आए। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों से जुड़ी बाढ़ की समस्या सहित अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर वार्ता की



फोटो ः शिप्रा दास
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फोटो फीचर
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दोनों नेताअों ने आठ महत्वपूर्ण समझौतों पर दस्तखत किए। इस दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने व्यापार और निवेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की। दोनों देशों के बीच शिष्टमंडल स्तरीय वार्ता नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में हुई। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री देउबा के साथ 48 सदस्यीय शिष्टमंडल नेपाल से भारत आया था। इस मौके पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मौजूद रहीं। इस यात्रा का मुख्य मकसद दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध स्थापित करना और इसके लिए जरूरी कदम उठाना था
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प्रेरक पहल



कोच कुश्ती का, फिक्र मुसहर की नए दौर में खेल और सामाजिक बदलाव का क्या मेल हो सकता है, इसे सिद्ध किया है स्पोर्टस अथॉरटी ऑफ इंडिया (साई) में कुश्ती के कोच रहे अजीत सिंह ने



एक नजर



कुश्ती कोच अजित सिंह ने उठाया मुसहरों की शिक्षा का बीड़ा अजित ने इसके लिए बनाई ‘उदयन’ नाम की संस्था



100 से ज्यादा लड़कियां यहां से सिलाई सीख चुकी हैं



सो



एसएसबी ब्यूरो



शल मीडिया महज संवाद की दुनिया में ही नई क्रांति को ही आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि इसके बूते सामाजिक बदलाव के भी कई आख्यान लिखे जा रहे हैं। पर्यावरण जागरूकता और शिक्षा के प्रसार में तो इसकी मदद से कई लोग और संस्थाएं महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। स्पोर्टस अथॉरटी ऑफ इंडिया (साई) में कुश्ती के कोच रहे अजित सिंह ने भी फेसबुक की मदद से एेसा ही कुछ किया है, जो अब लोगों के लिए एक मिसाल बन गई है। अजित मुसहर जनजाति के बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। उनके जीवन में बदलाव लाना चाहते थे। लेकिन अकेले संभव नहीं था। अब फेसबुक साथियों की मदद से वे अपने प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं। अजित पहले देश के पहलावानों को कुश्ती के दावपेंच सिखाता थे, और अब देश का भविष्य संवार रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के माहपुर गांव के रहने वाले अजित सिंह (52) और उनकी पत्नी ने 25 साल पहले जिले का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला था। ये स्कूल गांव के ही एक पेड़ के नीचे संचालित होता था। फीस मामूली रखी गई ताकि ताकि समाज के हर तबके को अच्छी शिक्षा मिल सके। एनआईओस में शिक्षक रहे अजित आगे चलकर कोच बने, लेकिन बच्चों को पढ़ाने का उनका



मोह छूट नहीं पाया। हरियाणा से आकर उन्होंने अपने गाँव में स्कूल खोला। नौकरी के साथ-साथ उन्होंने स्कूल संचालित किया। अजित बताते हैं, ‘समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग मुसहरों के बीच उनका आना-जाना पहले से ही था। फेसबुक पर फोटो देखकर कुछ साथियों ने कहा कि उनको शिक्षित किया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने आर्थिक सहायता भी देने की बात कही और फिर शुरू हुआ ‘उदयन’ का सफर।’ अजित के मुताबिक अक्टूबर 2014 में जब मेरे घर में ‘उदयन’ खुला और मुसहर बच्चों का हुजूम उमड़ा तो मेरे घर में ही



विद्रोह हो गया, लेकिन मैं भी अड़ा रहा कि इस घर में मुसहर के बच्चे पढ़ेंगे। इस तरह बच्चे अजित के घर में रहने लगे। उनके खाने का प्रबंध करना बड़ी चुनौती थी। कुछ दिनों तक तो बच्चों को दूध बिस्किट दिया गया, लेकिन



खाना दिया जाना भी जरूरी था। खाने के लिए सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि उनके लिए खाना बनाएगा कौन। कोई तैयार ही नहीं हो रहा था। गांव की कई कोई महिला मुसहर बच्चों के लिए खाना बनाने को तैयार नहीं थी। किसी तरह गांव की ही दो मुस्लिम महिलाएं जुबैदा और बानो ने खाना बनाने की जिम्मेदारी उठाने के लिए हामी भरी। जब पहली बार खाना बना तो सबने खाया। पेट भर खाया, लेकिन अजित को यह जरा भी पत नहीं था कि समस्या अभी रुकी नहीं है। अगले दिन जब बच्चे घर आए तो उनके साथ उनकी माताएं भी आयीं। फिर जो हुआ वो अजित के लिए आश्चर्यचिकत करने वाला था। मुसहर बच्चों की माओं ने कहा कि उनके बच्चे मुस्लिम महिलाओं के हाथों से बना खाना नहीं खाएंगे। अजित ने किसी तरह मामले को संभाला। कुछ बच्चों के साथ शुरू हुआ ‘उदयन’ का



अजित मुसहर जनजाति के बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। उनके जीवन में बदलाव लाना चाहते थे। लेकिन अकेले संभव नहीं था। अब फेसबुक साथियों की मदद से वे अपने प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं



मुसहर : समाज, परंपरा और स्थिति



दो शब्दों के मेल से बना है। ‘मूस’ ‘मुसहर’ यानी चूहा और ‘हर’ यानी उसका शिकार



करने वाला। मुसहर आदिम जनजाति है। आज भी दूर-दराज के इलाकों में बसी मुसहर टोलियों में चूहा मारने-खाने का रिवाज जिंदा है। ब्रिटिश काल में इस जाति को डिप्रेस्ड क्लास की श्रेणी में रखा गया था। 1871 में पहली जनगणना के बाद पहली बार इस जाति को अलग श्रेणि में डालकर जनजाति का दर्जा दिया गया। मुसहर समुदाय बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति में आता है। 2011 की जनगणना



के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में इस समुदाय की जनसंख्या 2.5 लाख के करीब है, जिनमें से 1.23 लाख महिलाएं है। इस समुदाय के कुल 49,287 लोग साक्षर हैं जबकि 2,07,848 अनपढ़ हैं। यह समुदाय पिछड़ा और सामाजिक रूप से हाशिये पर है। मुसहर समुदाय के लोग आमतौर पर कारखानों में मजदूर के तौर पर काम करते हैं और बड़ी आबादी अब भी दिहाड़ी मजदूर और खेतों में काम करने वाली है। इस क्षेत्र की मुसहर समुदाय की महिलाएं महुआ की पत्तियों से दोना बनाती हैं। इस



समुदाय के कुछ लोग चूहे को पकड़ने का काम भी करते हैं। अयार ग्राम पंचायत में 200 लोगों में से 45 लोग चूहा पकड़ने का काम करते हैं।
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स्वच्छता महाराष्ट्र



वर्ष 2022 तक राज्य को प्रदूषण मुक्त करने का संकल्प



अक्टूबर 2014 में जब मेरे घर में ‘उदयन’ खुला और मुसहर बच्चों का हुजूम उमड़ा तो मेरे घर में ही विद्रोह हो गया, लेकिन मैं भी अड़ा रहा कि इस घर में मुसहर के बच्चे पढ़ेंगे – अजित सिंह सफर अब 150 बच्चों तक पहुंच गया है। अजित बताते हैं कि फेसबुक के दोस्त हर महीने कुछ पैसै भेजते हैं। उन्हीं पैसों से सभी बच्चों का खाना बनता है। इन्हीं पैसों से बच्चों को कपड़े भी दिए जाते हैं। बच्चों को पूरा खर्च उदयन वहन करता है। आज ‘उदयन’ में पूरी तरह आधुनिक कक्षाएं चलती हैं। बच्चों के लिए लैपटॉप और डेस्कटॉप की व्यवस्था है। सभी बच्चों को प्रतिदिन कंप्यूटर सिखाया जाता है। स्कूल में पढ़ाने के लिए 4 अध्यापक भी नियुक्त किये गए हैं। जिनका खर्च फेसबुक मित्र उठाते हैं। मुसहर के बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते। उनकी माएं उन्हें नहीं भेजना चाहती हैं। एक घटना का जिक्र करते हुए अजित सिंह बताते हैं कि एक बार मैंने एक सात साल की बच्ची से पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं आयी। बच्ची की गोद में उसका एक साल का भाई था। उसने उसकी ओर इशारा करते हुए बताया कि मेरी मम्मी इसे मेरे साथ छोड़कर मजदूरी करने जाती हैं। ऐसे में मैं इसे स्कूल लेकर कैसे आ सकती हूँ। ऐसी कई परेशानियां हैं जिस कारण बच्चे स्कूल नहीं आ पाते। ‘उदयन’ में जो भी बच्चे स्कूल आते हैं, उन्हें सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना दिया जाता है। इसके आलावा बच्चों को विभिन्न खेल भी खिलाये जाते हैं। इन सभी खर्चों का वहन फेसबुक साथी करते हैं। अजित बताते हैं कि ये सब फेसबुक के साथियों के कारण ही संभव हो पाया है। और आभासी होते हुए भी वे मुझपर विश्वास करते हैं। पैसों को लेकर थोड़ी परेशानी आती है लेकिन किसी तरह सब मैनेज हो जाता है। मुसहर लड़कियों के लिए सिलाई मशीन की भी व्यवस्था की ज रही है। ताकि वे अपनी आजीविका के लिए कुछ सीख पाएं। अब तक 100 से ज्यादा लड़कियां यहां से सिलाई सीख चुकी हैं। अजित बताते हैं कि जब उन्होंने मुसहर के बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत की तो लोगों ने इसका विरोध किया। सभी बच्चे घर की थाली में ही खाना खाते थे। घर वाले और समाज के लोगों ने इसका विरोध किया। इन स्थितियों को मैनेज करना बहुत मुश्किल था। एक और घटना के बारे में अजित बताते हैं एक बार एक बच्चा मेरी गोदी में खेल रहा था। अचानक वो नीचे उतरा और बगल में बैठे ठाकुर साहेब के पास चला गया और उन्हें छू लिया। वे भड़क गए। अजित बताते हैं कि शुरुआत में ऐसी तमाम परेशानियां सामने आया , लेकिन उदयन का उदय रुका नहीं। धीरे-धीरे ही सही, समाज में बदलाव हो रहा है।



महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश को 2022 तक प्रदूषण मुक्त करने का संकल्प दोहराया



को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी है। महानगरों से लेकर शहरों और गांवों तक खुले में शौच से मुक्त करने के लिए शौचालय बनाने के साथसाथ नदियों को कचरामुक्त करने और कारखानों प्रवीण पोटे से हो रहे प्रदूषण को रोकने के प्रयास किए जा पर्यावरण विभाग के राज्यमंत्री रहे हैं। राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव सतीश हाराष्ट्र सरकार ने पूरे प्रदेश को वर्ष 2022 गवई के अनुसार, वाहनों और कल-कारखानों के तक प्रदूषण मुक्त करने का संकल्प दोहराया कारण भारी प्रदूषण होता है, सबसे पहले इसे और कहा कि इसकी जिम्मेदारी अब नगरपालिका, नियंत्रित करने की आवश्यकता है। आने वाली महानगरपालिका तथा अन्य स्थानीय निकाय को पीढी को अच्छी और साफ़ सड़कें, शुद्ध हवा, गंभीरतापूर्वक लेनी चाहिए। सरकार का कहना शुद्ध पानी देने की जिम्मेवारी हमारी है। सरकार है कि प्रदूषण मुक्त अभियान में जब तक आम आदमी की हिस्सेदारी नहीं होगी, उस लक्ष्य ने यह सुझाव दिया है कि महानगर पालिका, नगर को पाने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। पालिका तथा स्थानीय निकाय अपने कुल बजट पर्यावरण विभाग के राज्यमंत्री प्रवीण पोटे ने एक का चौथाई हिस्सा प्रदूषण मुक्ति तथा स्वच्छता के सेमीनार में स्पष्ट कहा कि सरकार अपने इस लिए खर्च करें। संकल्प के साथ काम कर रही है कि लोगों को जिलाधिकारी, महापौर और पालिका साफ हवा सांस लेने को मिले तथा हमारी आने आयुक्त आदि इसे मिशन के तौर पर लें। अगर वाली पीढ़ी को बेहतर जीवन भी दिया जा वे सोच लें कि उनका शहर सौ प्रतिशत सके। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण विभाग स्वच्छ और प्रदूषणमुक्त होना चाहिए के तहत एक अभियान चलाकर प्रदूषण एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में 126 ऐसे तो असंभव कुछ नहीं है। इस काम में मुक्त महाराष्ट्र बनाने पर जोर दिया जाएगा। पैसे सही जगह पर खर्च हो रहे हैं या शहर हैं जो बुरी तरह प्रदूषित हैं, उनमें एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में 126 नहीं, इसकी निगरानी भी करने की जरूरत 17 शहर अकेले महाराष्ट्र के हैं ऐसे शहर हैं जो बुरी तरह प्रदूषित हैं, उनमें है। (मुंबई ब्यूरो)



म



17 शहर अकेले महाराष्ट्र के हैं। यह हैरान करने वाली बात है कि प्रदूषित शहरों में महाराष्ट्र की दोनों राजधानियां भी शामिल हैं यानी मुंबई और नागपुर। इनके अलावा नवी मुंबई, पुणे, नासिक, उल्हासनगर, जालना, जलगांव, बदलापुर, संभाजीनगर, चंद्रपुर, कोल्हापुर, लातूर, सांगली, सोलापुर, लातूर के भी नाम हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा तय किए गए मानक से यहां अधिक प्रदूषण पाए गए हैं। इस रिपोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है और वह इस दाग को धोना चाहती है। इसके लिए हर संभव कोशिश में लग गई है। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हवा-पानी को शुद्ध करने का संकल्प ले चुकी है। इसलिए भारत सरकार के स्वच्छता अभियान के तहत राज्य के तमाम स्कूल-कॉलेजों सहित अन्य शिक्षा संस्थानों, औद्योगिक क्षेत्रों, रिहाइशी कॉलोनियों तथा आम नागरिकों को इस अभियान
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अल्पसंख्यक शिक्षा



नवोदय की तर्ज पर अल्पसंख्यकों के लिए विशेष स्कूल



अल्पसंख्यक शिक्षा को बढावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक विशेष योजना तैयार की है, जिसके तहत नवोदय के तर्ज पर स्कूल खोले जाएंगे



एक नजर



एमएईएफ को सरकार ने इस बारे में सर्वे की जिम्मेदारी दी थी



प्र



धानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘सबका साथ, सबका विकास’ नीति को अपने शासन पद्धति का मूल आधार बनाया है। इसी पर बढ़ते हुए मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केंद्र सरकार अब नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विशेष स्कूल खोलने जा रही है।



छात्राओं को आरक्षण



अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि इससे इन लोगों को बेहतरीन शिक्षा दी जा सकेगी। सरकार इनमें लड़कियों के लिए 40 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखेगी। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में नवोदय विद्यालय सरकार ने खोल रखे हैं। इनमें मुफ्त भोजन के साथ गुणवत्ता परक शिक्षा दी जा रही है। सरकार इस तर्ज पर 105 स्कूल खोलेगी। इनमें सौ स्कूल नवोदय की तर्ज पर अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में खोले जाएंगे। जबकि पांच अन्य शैक्षणिक संस्थान इस समुदाय के लोगों के लिए खोलने पर विचार चल रहा है।



एमएसडीपी के तहत खुलेंगे स्कूल



बहु-क्षेत्रीय विकास योजना (एमएसडीपी) के तहत



एमएसडीपी कार्यक्रम के तहत बने भवनों में खोले जाएंगे स्कूल विभिन्न अल्पसंख्यक क्षेत्रों में 200 से अधिक विद्यालयों की इमारतें हैं, जो अप्रयुक्त हैं। स्कूल यहां से शुरू किए जाने की योजना है। बकौल मंत्री चूंकि यह धर्म आधारित नहीं है, इसलिए इसके लिए संसद में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन विद्यालयों के संतालन को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ बातचीत पहले से ही चल रही है। प्रस्तावित स्कूल केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय के पैटर्न पर काम कर सकते हैं।



सर्वे रिपोर्ट



इससे पहले मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन (एमएईएफ) को सरकार ने सर्वे की जिम्मेदारी दी थी। इसमें अपनी रिपोर्ट में मुस्लिम, बौध, ईसाई, सिख, पारसी व जैन समुदाय के लोगों के बीच शिक्षा के स्तर का पता लगाना था। फाउंडेशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक त्रिस्तरीय योजना पर



काम करने के जरूरत है। सुझाव मॉडल में 211 स्कूलों, 25 सामुदायिक महाविद्यालयों और पांच संस्थानों को खोलकर प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर शिक्षा प्रदान करने के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण करना शामिल है।



यूपी और राजस्थान राजी



अल्पसंख्यक मंत्रालय के अनुसार राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए संस्थान खोलने पर सहमति जताई है। उनका कहना है कि इन्हें अगले साल से शुरू किया जा सकता है। एमएसडीपी कार्यक्रम के तहत बनाए गए भवनों में इन्हें खोला जाएगा। इनमें छात्रावास की व्यवस्था भी सरकार उपलब्ध कराएगी।



‘3ई’ से अल्पसंख्यकों का विकास



‘विकास पर सबका हक है’ की मूल सोच के साथ पिछले तीन साल में अल्पसंख्यक मंत्रालय ने समावेशी



इन विद्यालयों के संचालन को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ बातचीत पहले से ही चल रही है। प्रस्तावित स्कूल केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय के पैटर्न पर काम कर सकते हैं



इन स्कूलों में लड़कियों के लिए 40 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी



विकास की कई नीतियां और योजनाएं धरातल पर उतारी हैं। बदलते दौर में अल्पसंख्यक समुदाय विकास की रेस में कहीं पिछड़ न जाएं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यकों की बुनियादी विकास की नीतियों को ‘3ई’ के जरिये गति प्रदान की है। एजुकेशन, इंप्लायमेंट एवं इमपावरमेंट- को आधार बनाकर विकास की मुख्यधारा में अल्पसंख्यक समुदायों के गरीबों, पिछड़ों तथा निर्बल वर्गों को शामिल करने की सोच के साथ कई योजनाएं आगे बढ़ रहीं हैं।



प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम



अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक विकास और सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15-सूत्रीय कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस योजना में 11 मंत्रालयों और विभागों की 24 योजनाएं शामिल हैं। विभिन्न मंत्रालय अपने फंड का लगभग 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के विकास पर खर्च कर रहे हैं। बजट 2017-18 में इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों द्वारा खर्च किये जाने वाले बजट में लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
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गौशाला के लिए ‘दासी’ का महादान



प्रेरक
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यशोदा दासी



वृंदावन में मंदिर के द्वार पर जूते-चप्प्लों की रखवाली करने वाली यशोदा दासी ने गौशाला निर्माण के लिए 61 लाख रुपए दान किए



है



श्रवण शुक्ला/लखनऊ



सियत से नीयत बड़ी होती है। इस सीख को समय-समय पर लोगों ने साबित किया है। अच्छी बात यह भी है कि हर दौर में ऐसे उदाहरण से समय और समाज को नैतिकता और उदात्तता का यह पाठ कुछ लोगों ने अपने जीवन-कर्म से पढ़ाया है। हाल में मथुरा में ऐसी ही एक मिसाल कायम की है, मंदिर के द्वार पर जूते चप्पल की रखवाली करने वाली एक वृद्ध महिला ने। उन्होंने लाखों रूपए भगवान की सेवा में दान कर दिए। भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति में डूबी हुई यह वृद्ध महिला इन दिनों भगवान बांके बिहारी की नगरी वृंदावन में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस



यशोदा दासी की अभी एक और इच्छा है कि वह भगवान कृष्ण की प्रियतमा राधा रानी के गांव बरसाना में भी एक और गोशाला का निर्माण हो महिला ने एक-दो नहीं पूरे 61 लाख रुपए दान करते हुए अपने आराध्य की सेवा में गौशाला और आश्रम में लगा दिए है। कान्हा की नगरी में अनोखी भक्त भगवान की क्रीड़ा स्थली वृंदावन यहां के कण कण में भगवान का वास तभी तो देश विदेश के लाखों श्रद्धालु यहां खिंचे चले आते हैं और फिर यही के होकर रह जाते हैं। ऐसी ही एक महिला यशोदा दासी है, यशोदा दासी करीब 40 साल पहले सब कुछ छोड़



कर वृंदावन आ गईं और भगवान की भक्ति में खो गईं। समय बीतता गया और यशोदा दासी मंदिर के बाहर यहां आने वाले श्रद्धालुओं के जूते चप्पलों की रखवाली करने लगीं, स्वाभिमानी यशोदा दासी किसी के सामने हाथ फैलाने के बजाय मेहनत कर अपना जीवन यापन करना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने आराध्य के दर को ही अपनी जीविका के लिए चुना। यशोदा दासी अपने खर्चे से बचे पैसों को भगवान की सेवा में लगाना चाहती थी।



मन में दृढ विश्वास से यशोदा दासी ने एक एक पैसा जोड़ना शुरू किया और उस पैसे को उसने कान्हा की प्यारी गायों की सेवा में समर्पित कर दिया। गौरतलब है कि पति की मौत से विचलित होकर यशोदा वृंदावन आई थीं। यशोदा दासी का असली नाम फूलमती है और वो मूल रूप से मध्य प्रदेश के कटनी के हीरागंज इलाके के एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखने वाली महिला हैं। वह अपने जवान बेटे व बेटी व पति की असमय हुई मौत से विचलित होकर भगवान की शरण मे वृंदावन आ गईं और यहीं की होकर रह गईं। यशोदा दासी की एक इच्छा थी की वो वृंदावन में एक गोशाला बनवाएं और वहीं रहकर भगवान कृष्ण की प्रिय गायों की सेवा करें अपनी इच्छा को पूरी करने और अपने आराध्य भगवान बांकेबिहारी जी के हमेशा नजदीक रहें। इसके लिए उन्होंने मंदिर आने वाले भगवान के भक्तों के जूता चप्पल रखने की सेवा को जीवन यापन के लिए चुना। मंदिर के गेट नंबर चार पर आने वाले श्रद्धालुओं के जूते चप्पल की रखवाली करके यशोदा प्रति दिन 600 से 1000 रुपए कमा लेती हैं और पिछले 40 वर्षों से वह वृंदावन में यही सेवा कर रही हैं। अपने लिए नाम मात्र का खर्च कर यशोदा बाकी के सारे पैसे जमा करती गईं। वैसे जो यशोदा की कमाई थी, सिर्फ उससे गौशाला बनाना संभव नहीं था तो उन्होंने अपने कटनी वाले दो मकानों को बेच दिया और बांके बिहारी मंदिर के समीप ही गोशाला का निर्माण कराया। साथ ही एक आश्रम के निर्माण के लिए 11 लाख रुपए भी दान भी कर दिए । यशोदा की अभी एक और इच्छा है कि वह भगवान कृष्ण की प्रियतमा राधा रानी के गांव बरसाना में भी एक और गोशाला का निर्माण हो। बात करें वृंदावन की विधवाओं की तो उनका लंबा इतिहास रहा है। हर साल, हजारों विधवा इस पवित्र नगरी में उतरती हैं और यहां शरण पाती हैं। इन महिलाओं में से अधिकतर मंदिरों के बाहर भीख मांगती हैं और इसी तरह उनकी जिंदगी समाप्त हो जाती है। पर शायद यशोदा दासी को यह मंजूर नहीं था। वह पिछले 40 सालों से एक साधु की जिंदगी जी रही हैं। वह अपने दिन को सुबह 3 बजे शुरू कर देती हैं। उनके मंदिर जाकर प्रार्थना करने से लेकर गोशाला पहुंचकर गायों-बैलों को प्यार से चारा खिलाने का समय तय है।



24 गुड न्यूज
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कृषि विकास



सॉयल हेल्थ कार्ड और फसल बीमा की समीक्षा



16 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में सॉयल हेल्थ कार्डों के वितरण का पहला चक्र पूरा हो गया है



प्र



धानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र से जुड़ी दो प्रमुख परियोजनाओं- सॉयल हेल्थ कार्ड और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रगति की समीक्षा की। बैठक में प्रधानमंत्री को यह जानकारी दी गई कि 16 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में सॉयल हेल्थ कार्डों के वितरण का पहला चक्र पूरा हो गया है और शेष राज्यों में कुछ सप्ताहों में पूरा हो जाने की संभावना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सैंपलिंग ग्रिड में और विभिन्न सॉयल जांच प्रयोगशालाओं में होने वाले अंतर के लिए समुचित जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे रिपोर्ट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए यह भी कहा कि सॉयल हेल्थ कार्डों की छपाई क्षेत्रीय भाषा में की जानी चाहिए ताकि किसान उन्हें आसानी से पढ़ने और समझने में सक्षम हो। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को शीघ्र अपनाए जाने पर बल देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संयोगवश



स्वच्छता छत्तीसगढ़



अटल टिंकरिंग लैब



नीति आयोग ‘मेंटर इंडिया’ अभियान शुरू करेगा



देश भर में स्थापित 900 से अधिक अटल टिंकरिंग लैबो में छात्रों के मार्गदर्शन को बेहतर बनाने की रणनीतिक पहल



नी



ति आयोग ने ‘मेंटर इंडिया’ अभियान शुरू कर रहा है । अटल नवाचार मिशन के एक हिस्से के रूप में देश भर में स्थापित 900 से अधिक अटल टिंकरिंग लैबों में छात्रों के मार्गदर्शन के कार्य में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोगों को शामिल करने के लिए यह राष्ट्र निर्माण की रणनीतिक पहल है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने इस राष्ट्रव्यापी पहल की ऑनलाइन शुरुआत की। ‘मेंटर इंडिया’ अभियान का लक्ष्य अटल टिंकरिंग लैब के प्रभाव को अधिकतम बनाना है। यह संभवतः विश्व भर में औपचारिक शिक्षा के सबसे बड़े प्रसार के अभियान की पहल है। इसकी अवधारणा मे अग्रणी हस्तियों को इस अभियान से जोड़ना शामिल करना है जो अटल टिंकरिंग लैबों में छात्रों का मार्गदर्शन करेंगे। ऐसे लैब और ऐसे मेंटरों से आशा है कि वे प्रशिक्षक से ज्यादा मार्गदर्शक बनेंगे। दरअसल, नीति आयोग ऐसे अग्रणी लोगों की तलाश में है, जो कहीं भी प्रत्येक सप्ताह एक से दो घंटे के बीच एक या अधिक ऐसे लैबो में छात्रों को अनुभव लेने, सीखने तथा डिजाइन और गणनात्मक सोच जैसे भविष्य के कौशलों के अभ्यास में समर्थ बनाएंगे।



अटल टिंकरिंग लैब ऐसे वर्क स्टेशन हैं, जहां छठी कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा के छात्र नवीन कौशल सीखेंगे और ऐसी अवधारणाएं विकसित करेंगे जिससे भारत की तस्वीर बदले। ये लैब छात्रों को थ्री डी प्रिंटरों, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स औजारों, इंटरनेट और सेंसरों आदि जैसे अत्याधुनिक उपकरणों के बारे में जानकारी देंगे। नीति आयोग का अटल नवाचार मिशन, भारत सरकार के उन फ्लैगशिप कार्यकर्मो में से एक है जिससे देश भर में अटल टिंकरिंग लैबो की स्थापना होगी और नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा। इस अभियान के तहत देशभर में 900 से अधिक ऐसे लैबो की स्थापना हो चुकी है। अथवा होने वाली है इसका लक्ष्य वर्ष 2017 के अंत तक ऐसे 2000 लैब स्थापित करना है। (एजेंसी)



मिट्टी की जांच तो बहुत ही हल्के उपकरणों द्वारा संभव है, जिन्हेंं हाथों में लेकर भी चला जा सकता है। उन्हों ने अधिकारियों से यह मांग करते हुए कहा कि वे इस बात की संभावना तलाशें ताकि इस कार्य में स्टाोर्टअप और उद्यमिता को शामिल किया जा सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, प्रधानमंत्री को यह बताया गया कि 2016 के खरीफ मौसम में और 2016-17 के रबी मौसम में 7700 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के दावे का भुगतान किया गया है और इससे 90 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। अधिकारियों ने यह भी कहा कि फसल बीमा के दावे से संबंधित आंकड़े जल्द-से-जल्द संग्रह करने के काम में स्मार्ट फोन, दूरसंवेदी उपकरणों, उपग्रह आंकड़े और ड्रोन सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। समीक्षा बैठक के दौरान कृषि मंत्रालय, नीति आयोग और प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। (एजेंसी)



सोनपैरी का स्वच्छता संदेश पहुंचा आसपास के गांवों तक प्र



शादी-विवाह के मौके पर मेहमानों के लिए पूरा गांव अपने शौचालय खोल देता है



धानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता मिशन को लागू करने में छत्तीसगढ़ के धमतरी के एक गांव सोनपैरी ने मिसाल कायम की है। पूरे सोनपैरी गांव को स्वच्छता की आदत पड़ ही चुकी है। शादी-विवाह के मौके पर बारात और मेहमानों के लिए पूरा गांव अपने शौचालय खोल देता है और एक परिवार की तरह सब कुछ मैनेज किया जाता है। सौनपैरी से निकला स्वच्छता का संदेश अब आसपास के गांवों में भी फैल रहा है। सरकार की तरफ से करीब एक महीने पहले इस गांव को स्वच्छ बनाने की पहल शुरू हुई थी। गांव के मुखिया सहित तमाम लोगों ने इसे सिर्फ सरकारी अभियान न समझ कर उस पहल में बढ़चढ़कर योगदान दिया। गांव की महिलाओं की इसमें खासतौर पर बड़ी भागीदारी रही। पंचायत ने अपनी तरफ से गंभीरता दिखाते हुए हर घर में शौचालय का निर्माण पूरा किया।



आज सोनपैरी में बाहर से आने वाले लोग यहां की व्यवस्था देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते और इस तरह से पड़ोसी गांवों में ये एक प्रेरक उदाहरण बन गया है। सोनपैरी भी चाहता है कि सभी गांव स्वच्छता को लेकर उनकी तरह ही पहल करें। सोनपैरी के पहल से प्रशासन भी प्रसन्न है। इस गांव का नाम स्वच्छता पुरस्कार के लिए भेजने पर भी विचार किया जा रहा है। (एजेंसी)
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घर की महिलाअों को होती परेशानी देख दोनों बुजुर्गों ने खुद ही शुरू कर दी शौचालय की खुदाई



स्व



च्छता आज देश में एक एेसे मिशन का नाम है, जिससे न सिर्फ सरकार जुड़ी है बल्कि लोग भी स्वत: प्रेरणा से इस मिशन में जुड़ रहे हैं। स्वच्छता को लेकर स्वत: प्रेरणा की एेसी ही एक मिसाल कायम की है राजस्थान के उदयपुर जिले के दो ग्रामीण बुजुर्गों ने। दयाराम (दयालू) 72 साल के हैं और भगवती लाल 56 साल के। दोनों दुनिया देख नहीं सकते, लेकिन लोगों को वातावरण परेशानियों और स्वच्छता को देखते हुए उन्होंने स्वच्छ दिखे, बहू-बेटियों को शर्मिंदगी महसूस न खुद मजदूरी कर 15 दिन में शौचालय का निर्माण हो, इसीलिए पैसे नहीं होने और देख नहीं पाने के करवाया। बावजूद खुद से गड्ढे खोदकर और मजदूरी कर वहीं, 72 साल के दयाराम अपनी 101 वर्षीय घर में शौचालय बना दिया। मां रतन बाई के साथ रहते हैं। इनका बेटा भी गौरतलब है कि शौचालय नहीं होने से दोनों अलग रहता है। दयाराम बताते हैं कि मां को शौच के घरों की बहू-बेटियों को सुबह होने से पहले के लिए जाने में काफी परेशानी होती थी। इसलिए अंधेरे में ही एक किमी दूर तक जाना पड़ता फंड का इंतजार किए बगैर आंखों से नहीं देख था। रास्ता खराब होने से वे कई बार गिरकर पाने के बाद भी खुद से ही शौचालय बनाया। घायल भी हो चुकी थीं। आखिर दयाराम और दोनों ने बताया कि देश में करोड़ों ऐसे घर हैं जहां भगवती लाल से रहा नहीं गया और शौचालय शौचालय नहीं हैं, जिम्मेदारों को बहू-बेटियों की के लिए खुद ही खुदाई शुरू भावनाओं को समझते हुए कर दी। शौचालय बनाने के उदयपुर से करीब 75 शौचालय का निर्माण करना लिए सरकार से फंड मिलने चाहिए। कल्याणपुर पंचायत किमी दू र ऋषभदे व की आस में बैठे लाखों लोगों ही नहीं, उदयपुर जिले में की कल्याणपुर ग्राम दयाराम और भगवती लाल के लिए दोनों ने स्वच्छता की अनूठी मिसाल पेश की है। आज स्वच्छता मिशन में पंचायत मेघवाल उदयपुर से करीब 75 प्रेरणा-स्त्रोत बन गए हैं। बस्ती निवासी दोनों किमी दूर ऋषभदेव की ग्राम सभाओं में लोगों को दृष्टिहीनों को जिला शौचालय बनवाने के लिए कल्याणपुर ग्राम पंचायत मेघवाल बस्ती निवासी दोनों प्रशासन ने हाल ही में प्रेरित करते हैं। गांव के दृष्टिहीनों को जिला प्रशासन ‘स्वच्छता दूत’ के रूप सरपंच कन्हैयालाल अहारी ने हाल ही में ‘स्वच्छता दूत’ और ग्राम सचिव सुनील में सम्मानित किया है चारण भी शौचालय नहीं के रूप में सम्मानित किया है। ये दोनों बुजुर्ग डंडे के सहारे बनवाने वाले लोगों को इनके ही चल-फिर पाते हैं और घर चलाने के लिए दस नाम की मिसाल देते हैं। साल से मनरेगा में काम कर रहे हैं। ऋषभदेव ब्लॉक विकास अधिकारी संजय भगवती लाल ने बताया कि उनके बेटे उनसे जैन ने बताया कि गांवों में कुछ लोग शौचालय अलग रहते हैं। घर पर शौचालय नहीं होने से निर्माण में सहयोग नहीं करते। वे तुरंत मना कर पत्नी और बेटी को अंधेरे में शौच के लिए काफी देते हैं। समझाने पर बहस की स्थिति बन जाती दूर जाना पड़ता था। इससे कई बार खुद को भी है। फिर भगवती और दयाराम की कहानी सुनाते शर्मिंदगी महसूस होती थी। उबड़-खाबड़ रास्ते ही लोग शौचालय बनाने के लिए तैयार हो जाते पर वे कई बार गिरकर घायल हो गई थीं। इनकी हैं। (एजेंसी)
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स्मृति ग्रंथ



स्वच्छता राजस्थान



दो दृष्टिहीन बुजुर्ग बने ‘स्वच्छता दूत’



गुड न्यूज



‘गागर में सागर’ का भव्य लोकार्पण



पद्मश्री स्व. वीरेन्द्र प्रभाकर के व्यक्तित्व पर केंद्रित स्मृति ग्रंथ ‘गागर में सागर’ का लोकार्पण हिंदी भवन में किया गया



सु



एसएसबी ब्यूरो



प्रसिद्ध फोटो- पत्रकार और पद्मश्री स्व. वीरेन्द्र प्रभाकर के व्यक्तित्व पर केंद्रित स्मृति ग्रंथ ‘गागर में सागर’ का लोकार्पण हिंदी भवन के सभागार में किया गया। इस लोकार्पण समारोह में साहित्यकार डॉ. श्यामसिंह शशि, डॉ. हरिसिंह पाल, डॉ. गोविंद व्यास, डॉ. उमाशंकर मिश्र, डॉ. सविता चड्ढा, डॉ. सपन भट्टाचार्य, डॉ. परमानंद पांचाल और सुलभ साहित्य अकादमी की ओर से सचिव डॉ. अशोक कुमार जेपी, उपसचिव सुनीता श्रुतिश्री मौजूद रहे। बता दें कि स्व. प्रभाकर जी को 2012 में सुलभ कला सर्जक सम्मान द्वारा 2 लाख रुपए देकर सुलभ प्रणेता द्वारा सम्मानित किया गया था। यह पुस्तक स्व. प्रभाकर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित है। इस पुस्तक का संपादन मीडियाकर्मी और साहित्यकार डॉ हरिसिंह पाल ने बहुत ही कुशलता पूर्वक किया है। आर्ट पेपर पर छपी इस पुस्तक के 309 पृष्ठों में व्यक्तित्व खंड के अंतर्गत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, डॉ. विन्देश्वर पाठक, आचार्य विद्यानंद मुनिराज, कुसुम शाह, वित्तमंत्री अरुण जेटली इत्यादि के शुभकामनाएं एवं डॉ. मधु पंत, इंद्र सागर , डॉ. योगेश की काव्यात्मक प्रशस्ति दी गई है। इस ग्रंथ का महत्वपूर्ण खंड विरेंद्र प्रभाकर द्वारा 19 वर्ष की आयु से लेकर 85 वर्ष तक



की आयु तक की तस्वीरों का संग्रह हैं। इसमें कुल 587 तस्वीरों को संकलित किया गया है। इस पुस्तक के संपादक डॉ. पाल ने कहा कि शुरू में इस ग्रंथ को प्रभाकर जी के जीवित रहते हुए अभिनंदन ग्रंथ के रुप में प्रकाशित करने की योजना थी, लेकिन उनके आकस्मिक निधन के कारण इसे स्मृति ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया गया। स्व. प्रभाकर की 15,000 तस्वीरों में से मात्र 587 को व्यवस्थित रूप से संपादित करने में कठिन परिश्रम करना पड़ा और प्राप्त सामग्र को उसी अनरुप संशोधित कर प्रकाशित किया गया है। कवयित्री और लेखिका सविता चड्ढा के संचालन में समारोह में आमंत्रित विद्वानों, साहित्यकारों और समाज सेवियों ने स्व. प्रभाकर के साथ बिताए अपने मधुर पलों को साझा किया और उन्हें भावभीनी श्रद्धाजंलि दी। कार्यक्रम के शुरुआत में अतिथियों का स्वागत हिंदी भवन के मंत्री और प्रसिद्ध कवि डॉ. गोविन्द व्यास ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन स्व. प्रभाकर के पुत्र अशोक जैन ने किया।



26 स्वच्छता
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स्वच्छता बिहार



स्वच्छता उत्तर प्रदेश



बिहार में दो प्रखंडों को ओडीएफ बनाने की पहल



सवा लाख लोगों को मिलेगी शौचालय की सौगात



बि



उ



जिलाधिकारी पहल पर स्वच्छता गीत गाकर ग्रामीण कलाकार स्वच्छता जागरूकता के कार्य में लगे



हार के जहानाबाद जिले के जुनूनी जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह के लिए संडे हो या मंडे कोई मायने नहीं रखता। फिलहाल उन्हें एक ही जुनून सवार है कि जिले के दो प्रखंडों को ओडीएफ बनाना। जन जागरूकता के साथ-साथ प्रशासन मॉर्निंग और इवनिंग में क्षेत्र का हर रोज फॉलोअप कर रहा है। मोदनगंज और काको अभी उनके स्वच्छता अभियान का केंद्र बना हुआ है। खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए प्रशासन मुस्तैदी से इन इलाकों का भ्रमण कर रहा है। साथ ही शौचालय बनाने में असमर्थ लोगों को संबल दे रहा है। रविवार को भी समाहरणालय का मुख्य द्वार खुला रहता है। स्वच्छता अभियान को जन-जन तक पहुंचाने में कोई कोर-कसर न रह जाए, इसीलिए प्रशासन ने जागरूकता की जवाबदेही अब जिले के कलाकारों को भी सौंपी है। गांवदेहात से आए कलाकारों की टोली द्वारा गाए जा रहे गीतों पर उन्हें खूब शाबाशी मिलती है। युवा कलाकार प्रिंस और गुड़िया की जोड़ी ने 'कहेली गउंवां के नारी, सजन शौचालय बना द हो', ‘सबका यह अभियान है, स्वच्छता का



पैगाम है’, ‘घर -घर में शौचालय हो ,यही पैगाम हमारा’ सरीखे गीतों से एक रचनात्मक माहौल बनाकर जहानाबाद के ग्रामीणें का दिल जीत लिया है। उनके साथ-साथ विश्वजीत अलबेला, मुन्ना दिवाना, गुड़िया, सुनैना, राधा-रानी एवं सुजीत समेत कई और कलाकारों ने भी स्वच्छता को लेकर कई गीत गाए हैं। अब अलग-अलग टुकड़ियों में कलाकारों की टोली उक्त इलाकों की पंचायतों और गांवों में जागरूकता गीत के साथ -साथ नाटक का मंचन भी करेगी, ताकि खुले में शौच करने वाले लोग सचेत हो सकें। खुले में शौच से होने वाली हानि और बीमारियों की जानकारी भी इनके गीत द्वारा लोगों तक पहुंचायी जाएगी। जिलाधिकारी ने खुद कलाकारों की प्रयासों की प्रशंसा की है। (एजेंसी)



एक लाख 84 हजार शौचालय निर्माण के लक्ष्य में 60 हजार पर काम आखिरी चरण में



त्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में स्वच्छ भारत मिशन को परवान चढ़ाने के लिए जिलाधिकारी जगदीश प्रसाद ने नया फंडा निकाला है। एक लाख 84 हजार शौचालय निर्माण के लक्ष्य में 60 हजार पर काम आखिरी चरण में है। अक्टूबर तक इन सबका निर्माण हो जाएगा। बाकी एक लाख 24 हजार शौचालय बनवाने के लिए स्थान चिह्नित कर स्वीकृति पत्र पहले देने की तैयारी है। निर्माण शुरू कराने के साथ पूरा होने तक धनराशि मुहैया कराई जाएगी। इससे फिलहाल तय लक्ष्य पाने में आसानी रहेगी।



हस्ताक्षर का रिकार्ड



जिले के गांवों में एक लाख 24 हजार शौचालयों के लिए स्वीकृति पत्र देने को जिलाधिकारी जगदीश प्रसाद एक साथ हस्ताक्षर कर रिकार्ड बनाएंगे। बताया कि ज्यादातर लाभार्थियों को चिह्नित कर लिया गया है। कुछ जगहों पर काम चल रहा है। इन सभी को एक साथ अपने हस्ताक्षर से स्वीकृति पत्र मुहैया कराएंगे। शौचालय निर्माण होने तक धनराशि आ जाएगी। इसके बाद सभी के खातों में रकम भेज दी जाएगी। अनुदान की धनराशि का लिखित पत्र मिलने से लोग भी रुचि लेंगे। काम तेजी से आगे बढ़ेगा।



504 पंचायतों में स्वच्छता की अलख



कन्नौज की 504 ग्राम पंचायतों में स्वच्छता की अलग जगाई गई है। इसके लिए हर गांव में निगरानी समिति में एक वालंटियर समेत 30 लोगों को जिम्मा सौंपा गया है। मानीटर को स्वच्छागृही का नाम देकर प्रत्येक शौचालय पर निर्माण व परिवार के लोगों को जागरूक करने के लिए 75-75 रुपये दो बार में छह माह के अंतराल में देने का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ अलग-अलग टीमें गांवों में घूम रही हैं। यह लोगों को शौचालय बनवाने व स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रही हैं।



नुक्कड़ नाटकों का मंचन



ब्लाक स्तर पर प्रेरकों की टीमों संग कम्युनिटी लेड टेक्निकल सपोर्ट टीमें भी शौचालय निर्माण की सच्चाई को परखने का काम कर रही हैं। इनके साथ टीम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रोजगार सेवक समेत पांच लोगों को लगाया गया है। यह नुक्कड़ नाटक, सुबह-सुबह बाहर शौच जाने वालों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। स्वच्छता मुहिम को बड़े आंदोलन के तौर पर लिया गया है। (एजेंसी)



स्वच्छता उत्तर प्रदेश



गांवों में स्वच्छता की अलख जगाएगा रथ उ



रायबरेली में स्वच्छता की अलख जगाने के लिए स्वच्छता रथ गांव-गांव घूमेगा



त्तर प्रदेश के रायबरेली में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता की अलख जगाने के लिए स्वच्छता रथ गांव-गांव घूमेगा। यहां जिलाधिकारी अभय सिंह और बछरावां विधायक रामनरेश रावत ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर स्वच्छता रथ को रवाना किया। यह स्वच्छता रथ गांव-गांव जाकर



स्वच्छता संदेश प्रसारित करेगा। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र के नागरिकों को खुले में शौच से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक करते हुए शौचालय निर्माण से प्रेरित किया जाएगा। रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ भारत



और स्वस्थ भारत का संकल्प लेकर सरकारी योजनाएं बनाई है। खुले में शौच से मुक्ति के लिए सबको पहल करनी होगी। जिलाधिकारी अभय सिंह ने कहा कि शौचालय का उपयोग करना स्वच्छता अभियान की पहली जरूरत है। हम सभी को अपने आस-पास के वातावरण को स्वच्छ और शुद्ध रखने की जरूरत को समझना होगा। उन्होंने सरकार द्वारा शौचालय निर्माण के लिए दी जाने वाली मदद की जानकारी भी दी। मुख्य विकास



अधिकारी देवेंद्र कुमार पांडेय ने कहा कि लोगों के मन में भाव जगने पर ही स्वच्छता अभियान को पूरी सफलता मिल पाएगी। (एजेंसी)
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शुचिता सार्वजनिक जीवन



सबसे कम उम्र की महिला प्रधान



जबना देश की पहली सबसे कम उम्र की महिला प्रधान हैं। हिमाचल और पंजाब के मुख्यमंत्री से लेकर फिल्म स्टार अक्षय कुमार तक उनके प्रशंसक



प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों को फाइव स्टार यानी पांच सितारा होटलों में ठहरने को लेकर कड़ी चेतावनी दी है



इंपॉर्टेंट है।’ इस भावना के साथ प्रधानमंत्री नरेंदेर मोदी ने एक मई से देश में लालबत्ती संस्कृति खत्म करने की घोषणा की थी। लाल बत्ती संस्कृति के बारे में उनकी सोच है कि यह न केवल आम आदमी को शासन से दूर करती है, बल्कि उसे डराती भी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से सोचते हैं और जैसा अनुभव करते हैं, उसे अपनी कार्य संस्कृति का हिस्सा बनाने का प्रयास भी करते हैं। नरेंद्र मोदी जबसे प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने देश से वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए कई बड़े और ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों को फाइव स्टार यानी पांच सितारा होटलों में ठहरने को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा है कि दौरे के दौरान मंत्रियों को सरकारी आवास मुहैया कराए जाते हैं, तो फाइव स्टार होटल में ठहरने और लक्जरी सुविधाएं लेने की क्या जरूरत है। उन्होंने मंत्रियों को अपने मंत्रालयों से जुड़ी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लाभ लेने के लिए चेतावनी दी है। इनमें उनकी कारों का इस्तेमाल भी शामिल है। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि ऐसी रिपोर्ट्स है कि वे अपने मंत्रालयों के अधीन आने वाले पीएसयू की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर कोई मंत्री और किसी मंत्री के परिजन ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो वह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।



प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित हो सके कि सार्वजनिक उपक्रमों से कोई भी वाहन व्यक्तिगत उपयोग के लिए शामिल नहीं हो। उन्होंने मंत्रियों को कहा कि वे अपने व्यक्तिगत कर्मचारियों से यह सुनिश्चित करवाए कि निजी इस्तेमाल के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का उपयोग तो नहीं किया जा रहा है। इससे पहले कई बार मंत्रियों पर लक्जरी सुविधाएं इस्तेमाल करने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार ने 2019 लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपने मंत्रियों से वीआईपी ट्रीटमेंट से बचने की हिदायत दी है। बताया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रियों द्वारा क्षेत्र के दौरे के दौरान फाइव स्टार होटल और लक्जरी सुविधाओं का इस्तेमाल करने को लेकर काफी नाराज हैं। इस पर उन्होंने बैठक बुलाकर मंत्रियों से कहा है कि क्षेत्र के दौरे के दौरान सभी मंत्री सरकारी आवास में रहेंगे न कि किसी फाइव स्टार होटल में। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंत्रियों के परिवार के लोग भी सरकारी सुविधाओं का लाभ अपने पर्सनल कामों के लिए उठा रहे हैं। हालांकि मोदी ने लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर ये साफ कर दिया है कि अब वे भ्रष्टाचार को लेकर नो टॉलेरेंस नीति पर चल रहे हैं। चाहे मंत्री हो या परिवार ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में यदि कभी पाया गया कि कोई मंत्री सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। (एजेंसी)
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पंचायती राज



फाइव स्टार होटलों में न ठहरें मंत्री- प्रधानमंत्री



है और ‘हिंदुहरस्तानभारतीयका आमईपीआईआदमीयानीभी वीआईपी एवरी पर्सन इज



गुड न्यूज



लोगों ने कहा कि अगर समाज सेवा ही करनी है तो प्रधान का चुनाव जीतकर समाज सेवा करो। बस फिर चुनाव लड़ा और जीत गई।’ जबना ने सबसे पहले अपनी ग्राम सभा में शराबबंदी का अभियान शुरू किया। इसके लिए उनका साथ उनके गांव की कुछ युवतियों ने दिया और इस अभियान में उन्हें सफलता भी मिली। दिलचस्प है कि एसएसबी ब्यूरो जबना की कोशिशों को मिली कामयाबी के बाद से ही हिमाचल प्रदेश के अन्य ग्राम पंचायतों ने भी चायती राज संस्था ने देश में लोकतंत्र शराबबंदी अभियान चलाया। के विकेंद्रीकरण के साथ महिलाअों के जबना के शराबबंदी अभियान की खबर पूरे सशक्तिकरण में बड़ी भूमिका निभाई है। आलम देश में फैली। इसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री यह है कि कम उम्र से ही न सिर्फ पुरुष बल्कि अमरिंदर सिंह ने उन्हें 26 मई 2016 को सम्मानित महिलाएं भी पंचायत के कामों में दिलचस्पी किया था। इतना ही नहीं, स्वच्छता अभियान के दिखाने लगती हैं। तहत 6 जनवरी 2017 को हिमाचल के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में ग्राम पंचायत वीरभद्र सिंह ने भी उन्हें सम्मानित किया। थरजून इस समय कुछ एेसी ही वजहों से पूरे देश मुख्यमंत्री ने जबना को ‘बेस्ट प्रधान’ के खिताब में चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह है उस गांव से भी नवाजा है। की बेटी जबना चौहान। जबना देश की पहली जबना के काम से प्रभावित होकर अभिनेता सबसे कम उम्र की अक्षय कुमार ने महिला प्रधान हैं। उन्हें भी 'टॉयलेट- एक अंतरराष्ट्रीय महिला प्रेमकथा' के प्रमोशन दिवस पर प्रधानमंत्री के मौके पर जबना मोदी ने सम्मानित भी को बुलाकर सम्मानित किया था। थरजून गांव किया था। अक्षय ने की 22 वर्षीय जबना उनका आलेख एक चौहान ने 1 जनवरी अखबार में पढ़ा था। 2016 को प्रधान पद इसे पढ़ने के बाद जबना ने जब मं च पर समाज के संभाला था। अक्षय ने उनको अपने ग्राम प्रधान बनने प्रति अपनी सोच को उजागर किया कार्यक्रम में बुलाया का विचार उनके तो अक्षय कुमार ने उनके जज्बे को और उनको सम्मानित मन में कैसे आया, किया। जबना ने जब सलाम करते हुए गले से लगा लिया यह सवाल जबना से मंच पर समाज के अकसर पूछा जाता है। प्रति अपनी सोच को जबना इस सवाल के जवाब में कहती हैं, ‘मैं उजागर किया तो अक्षय कुमार भी खुद को रोक शुरू से ही सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही हूं। मेरी नहीं पाए और उनके जज्बे को सलाम करते हुए इस दिलचस्पी को देखकर घर के और गांव के गले से लगा लिया। (एजेंसी)



पं



28 जल संरक्षण



28 अगस्त - 03 सितंबर 2017



जलाशय क्षमता



एक नजर



91 प्रमुख जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 157.799 बीसीएम है इन जलाशयों से 37 से 60 मेगावाट पनबिजली का उत्पादन सबसे ज्यादा 31 जलाशय दक्षिण भारतीय राज्यों में हैं



पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 64 प्रतिशत थी। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण कमतर है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से भी कम है।



मध्य क्षेत्र



जलाशयों की जल संग्रहण क्षमता बढ़ी



ज



24 अगस्त, 2017 को खत्म हुए सप्ताह के दौरान देश के 91 प्रमुख जलाशयों में 79.925 बीसीएम (अरब घन मीटर) जल का संग्रहण आंका गया



लाशयों को पाटकर शहरीकरण का दौर देश में लंबा चला, पर अब आलम यह है कि न सिर्फ ग्रामीण, बल्कि शहरी भारत भी जलाशयों की कमी का रोना रो रहा है। एक अच्छी बात यह जरूर हुई है कि बीते कुछ वर्षों में जल संरक्षण की दिशा में देश में जागरुकता हर स्तर पर देखी जा रही है। इसके बेहतर नतीजे भी अब दिखने लगे हैं। 24 अगस्त, 2017 को खत्म हुए सप्ताह के दौरान देश के 91 प्रमुख जलाशयों में 79.925 बीसीएम (अरब घन मीटर) जल का संग्रहण आंका गया। यह इन जलाशायों की कुल संग्रहण क्षमता का 51 प्रतिशत है। 17 अगस्त 2017 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान यह 48 प्रतिशत था। 24 अगस्त, 2017 का संग्रहण स्तर पिछले वर्ष की इसी अवधि के कुल संग्रहण का 78 प्रतिशत तथा पिछले दस वर्षों के औसत जल संग्रहण का 81 प्रतिशत रहा। इन 91 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 157.799 बीसीएम है, जो समग्र रूप से देश की अनुमानित कुल जल संग्रहण क्षमता 253.388 बीसीएम का लगभग 62 प्रतिशत है। इन 91 जलाशयों में से 37 जलाशय ऐसे



हैं, जो 60 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ पनबिजली संबंधी लाभ देते हैं। क्षेत्रवार संग्रहण स्थिति को देखकर जलाशयों की मौजूदा स्थिति का बेहतर आकलन किया जा सकता है।



उत्तरी क्षेत्र



उत्तरी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान आते हैं। इस क्षेत्र में 18.01 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले छह जलाशय हैं, जो केंद्रीय जल आयोग (सीडब्यूसी) की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 14.78 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 82 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 72 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 74 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण बेहतर है, लेकिन पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से भी बेहतर है।



पिछले वर्ष की तुलना में जिन राज्यों में जल संग्रहण बेहतर है, उनमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा शामिल हैं



पूर्वी क्षेत्र



पूर्वी क्षेत्र में झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा आते हैं। इस क्षेत्र में 18.83 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 15 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 9.98 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 53 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 63 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 54 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण कमतर है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से भी बेहतर है।



पश्चिमी क्षेत्र



पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात तथा महाराष्ट्र आते हैं। इस क्षेत्र में 27.07 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 27 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 16.39 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 61 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 73 प्रतिशत थी।



मध्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ आते हैं। इस क्षेत्र में 42.30 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 12 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 22.33 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 53 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 82 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 62 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण कम है और पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से भी कमतर है।



दक्षिणी क्षेत्र



दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु आते हैं। इस क्षेत्र में 51.59 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 31 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 16.44 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 32 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 44 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 62 प्रतिशत था। इस तरह चालू वर्ष में संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए संग्रहण से कम है, और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से भी कम है।



राज्यों की स्थिति



पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में जिन राज्यों में जल संग्रहण बेहतर है, उनमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा शामिल हैं। पिछले वर्ष की इसी अवधि के लिए पिछले साल की तुलना में कम संग्रहण करने वाले राज्यों में राजस्थाुन, झारखंड, ओडिसा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शामिल हैं।
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30 लोक कथा



कौन होता है असली ज्ञानी? 28 अगस्त - 03 सितंबर 2017



ए



ए



काले कौए



क बार की बात है। एक ऋषि ने एक सफेद कौवे को अमृत की तलाश में भेजा, लेकिन कौवे को ये चेतावनी भी दी, ‘तुम्हें केवल अमृत के बारे में पता करना है, उसे पीना नहीं है। अगर तुमने उसे पी लिया तो तुम इसका कुफल भोगोगे।’ कौवे ने ऋषि की बात सुन कर हामी भर दी और उसके बाद अमृत की तलाश करने के लिए ऋषि से विदा ली। कौवे को एक साल के कठोर परिश्रम के बाद आखिर अमृत के बारे में पता चल गया। अमृत देख कर उसे ऋषि के वचन याद आए कि उन्होंने अमृत पीने से मना किया था, परंतु वह पीने की लालसा रोक नहीं पाया और अमृत पी लिया। ऋषि के उसे कठोरता से उसे नहीं पीने के लिए कहे जाने के बावजूद उसने ऐसा कर ऋषि को दिया अपना वचन तोड़ दिया। अमृत पीने के बाद उसे पछतावा हुआ कि उसने ऋषि के वचन को न मान कर गलती की है। अपनी गलती सुधारने के लिए उसने वापस आकर ऋषि को पूरी बात बताई। ऋषि यह सुनते ही आवेश में आ गए और उसी आवेश में उन्होंने कौवे को शाप दे दिया और कहा,



तुमने अपनी अपवित्र चोंच से अमृत की पवित्रता को नष्ट कर बहुत ही घृणित कार्य किया है। इसीलिए आज के बाद पूरी मानव जाति तुमसे घृणा करेगी और सारे पंछियों में केवल तुम होगे जो सबसे नफरत भरी नजरों से देखे जाएंगे। किसी अशुभ पक्षी की तरह पूरी मानव जाति हमेशा तुम्हारी निंदा करेगी । और चूंकि तुमने अमृत का पान किया है, इसीलिए तुम्हारी कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होगी, न ही कोई बीमारी होगी और तुम्हें वृद्धावस्था भी नहीं आएगी। भाद्रपद के महीने के सोलह दिन तुम्हें पितरों का प्रतीक मानकर आदर दिया जाएगा। तुम्हारी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होगी। इतना कहकर ऋषि ने कौवे को अपने कमंडल के काले पानी में डुबो दिया। सफेद कौवा काले रंग का बनकर उड़ गया तभी से कौवे काले रंग के हो गए। शिक्षाजो जैसा कर्म करता है उसे उसका फल भुगतना पड़ता है। इसीलिए हमें वही काम करना चाहिए जिस से सबका भला हो और हमें कोई कष्ट न उठाना पड़े।



क व्यक्ति के पास भालू था, भालू हर समय अपने स्वामी की भक्ति में लगा रहता था। एक दिन दूसरे गांव जाते हुए वह व्यक्ति एक पेड़ के नीचे आराम करने लेटा, तभी उसकी आंख लग गई और उसको नींद आ गई। भालू अपने स्वामी की रक्षा के लिए पास बैठ गया, ताकि कोई जानवर उसके स्वामी को कोई नुकसान न पहुंचाए। भालू ने देखा एक मक्खी बार-बार उसके स्वामी के मुहं पर उड़कर उसकी नींद में खलल डाल रही है। भालू ने मक्खी को कई बार उड़ाया भी, लेकिन मक्खी बार-बार चेहरे पर आ जाती थी। थोड़ी देर बाद भालू को गुस्सा आ गया उसने मक्खी को मारने के लिए एक बड़ा पत्थर लिया और जैसे ही वह मक्खी उस व्यक्ति के मुहं पर बैठी, भालू ने जोर से पत्थर मारा। मक्खी तो उड़ गई, लेकिन वह व्यक्ति मर गया। भालू अपने स्वामी का भक्त तो था, लेकिन उसमें ज्ञान नहीं था, वह अज्ञानी-भक्त था। यदि वह ज्ञानी-भक्त होता तो अपने स्वामी को नहीं मारता । इसी प्रकार अध्यात्म में भी यह बात अहम होती है कि साधक में भक्ति के साथसाथ ज्ञान भी होना चाहिए और भक्ति भी ज्ञान सहित होनी चाहिए। क्योंकि ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी रह जाती है, बिना भक्ति के ज्ञान और बिना ज्ञान के भक्ति साधक के अंदर अहंकार बढ़ा देते हैं। अधिकतर देखा जाता है कि जो



ज्ञानी होते हैं, उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा केवल बुद्धि में ही बहती रहती है, जिससे उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है फिर वो प्रत्येक कार्य ज्ञान की कसौटी से ही करने लगते हैं। ऐसे में यदि उनके भीतर भक्तिभाव नहीं है, तो उनके हृदय में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो पाता, जिससे उनका हृदय नहीं खुल पाता और ज्ञान होते हुए भी जीवन रूखा हो जाता है। इसी प्रकार जो भक्त होते हैं वे भक्ति से अपने हृदय को शुद्ध कर लेते हैं, जिससे उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा हृदय में बहने लगती है। ऐसे में वो ज्ञान को नहीं जान पाते और उनकी बुद्धि में सूक्ष्मता नहीं आ पाती। इसलिए अधिकतर जो ज्ञानी होते हैं वे भक्त नहीं हो पाते और जो भक्त होते हैं वे ज्ञान की ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते । लेकिन सच्चा साधक ज्ञान और भक्ति का समन्वय कर लेता है । इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं 'ज्ञानी-भक्त मुझको प्रिय है'। शास्त्र पढ़ने वाला, ज्ञान के शब्द याद कर उन शब्दों को बोल देने वाला ज्ञानी नहीं होता, बल्कि ज्ञानी वो है जो गुरु से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है और द्वंद्व होने पर भी प्रेम भाव में ही बना रहता है, क्योंकि ज्ञानी-भक्त तो सभी द्वंद्वों जैसे हार-जीत, मान-अपमान, लाभ-हानि, जय-पराजय, सुख और दुःख आदि में समभाव में ही बने रहते हैं, जिनमें सामान्य व्यक्ति जीवन भर किसी न किसी में उलझा रहता है।
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Sulabh International Social Service Organisation, New Delhi is organizing a Written Quiz Competition that is open to all school and college students, including the foreign students. All those who wish to participate are required to submit their answers to the email address [email protected], or they can submit their entries online by taking up the questions below. Students are requested to mention their name and School/College along with the class in which he/she is studying and the contact number with complete address for communication



First Prize: One Lakh Rupees



PRIZE



Second Prize: Seventy Five Thousand Rupees Third Prize: Fifty Thousand Rupees Consolation Prize: Five Thousand Rupees (100 in number)
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For further details please contact Mrs. Aarti Arora, Hony. Vice President, +91 9899 855 344 Mrs. Tarun Sharma, Hony. Vice President, +91 97160 69 585 or feel free to email us at [email protected] SULABH INTERNATIONAL SOCIAL SERVICE ORGANISATION In General Consultative Status with the United Nations Economic and Social Council Sulabh Gram, Mahavir Enclave, Palam Dabri Road, New Delhi - 110 045 Tel. Nos. : 91-11-25031518, 25031519; Fax Nos : 91-11-25034014, 91-11-25055952 E-mail: [email protected], [email protected] Website: www.sulabhinternational.org, www.sulabhtoiletmuseum.org
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28 अगस्त - 03 सितंबर 2017



अनाम हीरो हिमांशु पटेल



पु



गांव बना शहर



महज 22 साल की उम्र में सरपंच बने हिमांशु पटेल ने पुनसारी गांव को शहरों के मुकाबले संसाधन युक्त बनाया



नसारी आज भारत के सबसे अच्छे गांवों में से एक है, क्योंकि इस गांव में शहर की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन यह गांव हमेशा से ऐसा नहीं था। यह सब एक आदमी के प्रयास से संभव हो सका है, जिसने पिछले कुछ सालों में गांव की तस्वीर ही बदल दी। बता दें कि हिमांशु पटेल का जन्म गुजरात के साबरकांठा जिले के पुनसारी गांव में हुआ। हालांकि हिमांशु की स्कूली पढ़ाई के बाद उनका परिवार शहर चला गया था, जहां उनकी आगे की शिक्षा पूरी हुई। छुट्टियों के दौरान एक बार हिमांशु का अपने गांव आना हुआ, जहां न तो बिजली थी, न पानी और न ही कानून व्यवस्था। जबकि हिमांशु को गांव और शहर के बीच का अंतर समझ आने लगा था।



उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान गांवों की स्थिति को बदलने के लिए अपनाई जाने वाली सरकारी योजनाओं पर शोध किया। इसके साथ ही उन्होंने समुदाय की भलाई के लिए काम करने और योजनाओं का उपयोग करने के लिए सरपंच और अधिकारियों से आग्रह भी की। हालांकि उस समय कोई भी व्यक्ति उस एक युवा लड़के को सुनने के लिए तैयार नहीं था। सभी को लगता था कि वह इस काम के लिए बहुत छोटे हैं। हिमांशु ने बताया कि गांव में रहने वाले लोगों की मानसिकता को बदलना बहुत मुश्किल काम है। स्नातक स्तर की पढ़ाई खत्म करने के बाद हिमांशु 22 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के सरपंच बन गए।



जब वह सरपंच बने तो गांव में 23 विभिन्न समुदायों के लोग रहते थे, जिनमें 98 प्रतिशत ग्रामीण अशिक्षित थे और उनका मुख्य व्यवसाय कृषि या डेयरी फार्म हैं। वहीं पंचायत के पास कोई धन नहीं था, बल्कि 1.2 लाख रुपए का ऋण था। इसके साथ ही कुछ प्रभावशाली लोग हमेशा नए सरपंच का विरोध करने के लिए तैयार बैठे थे। वहीं हिमांशु ने बताया कि उन्हें काम करने के लिए एक टीम की जरुरत थी। इसीलिए उन्होंने सरकार में नियुक्त लोगो से 60 सदस्यीय टीम बनाई, जिसमें गांवो के शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं,



न्यूजमेकर



आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मचारी शामिल किए गए। सरकारी योजनाओं के माध्यम से गांव में मूल सुविधाएं पहुंचाने के लिए हिमांशु को ग्रामीणों के बीच भरोसा हासिल करना सबसे बड़ा मुद्दा था। इसके लिए उन्होंने सर्वप्रथम गांव के लोगों की प्राथमिकताओं को समझने की कोशिश की। अपने कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में उन्होंने ग्रामीणों की सभी बुनियादी जरूरतों का ख्याल रखा। हिमांशु बहुत मजबूत थे कि वह किसी भी गैर-सरकारी संगठन या सीएसआर की सहायता या धन के लिए कोई दान नहीं लिया। इसके बजाय उन्होंने इस खाई को भरने के लिए सरकारी योजनाओं का इस्तेमाल किया। उन्होंने योजनाओं के लिए दक्षता से आवेदन भरना शुरू किया और नई योजनाएं भी शामिल की। दो वर्षों के भीतर गांव में बिजली, सड़क, पानी वितरण प्रणाली स्थापित की गई, पक्के सड़कों को विकसित किया और गांव के हर घर में शौचालय भी बनाया गया। लेकिन हिमांशु ने गांव के लिए इन बुनियादी सुविधाओं की तुलना में बहुत ज्यादा सोचा था। वह उपलब्ध कराना चाहते थे।



भारतीय मारकोनी



जूनियर का जलवा



भारतीय मूल के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थॉमस कैलाश को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा



अ



थॉमस कैलाश



मेरिकी मारकोनी सोसाइटी ने आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारतीय मूल के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थॉमस कैलाश को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की है। मारकोनी सोसाइटी ने कहा कि कैलाश छठे वैज्ञानिक हैं, जिन्हें उनके शोध योगदानों के लिए लाइफ टाइम अचीवेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, जो पिछले छह दशकों से आधुनिक संचार प्रौद्योगिकियों को उन्नत कर रहे हैं। 82 वर्षीय कैलाश को 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, वर्तमान में कैलाश स्टैनफोर्ड में इंजीनियरिंग के एमेरिटस प्रोफेसर हैं। रेडियो का आविष्कार करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता गुग्लेल्मो मारकोनी (1874-19 37) के नाम पर इस सोसायटी की स्थापना 1975 में उनकी बेटी जीयोया मारकोनी ब्रागा ने एंडोमेंट के माध्यम से की थी। यह अवार्ड अपने जीवन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को हर साल दिया जाता है, जो मानवता के लिए सेवा में सृजनशीलता" के सिद्धांत का अनुकरण करते हैं। यह पुरस्कार कैलाश को 3 अक्टूबर को न्यू जर्सी के शिखर सम्मेलन में रात्रिभोज के दौरान प्रस्तुत



किया जाएगा। कैलाश को शोध विद्वानों की एक पीढ़ी के लिए सलाह देने और रेखीय प्रणालियों में एक क्लासिक पाठ्यपुस्तक लिखने के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। कैलाथ और उनके छात्रों ने अपने शोध का एक हिस्सा उद्योग में स्थानांतरित कर दिया और 1980 में एकीकृत प्रौद्योगिकी और 1996 में न्यूमेरिकल टेक्नोलॉजी सहित चार प्रौद्योगिकी फर्मों की सह-स्थापना भी की। इंटेल ने इंटिग्रेटेड को अपनी विंडरिव्ही के हिस्से के रूप में 2009 में खरीदा था, जबकि सोरोप्सिस ने 2003 में संख्यात्मक रूप से खरीदा था। कैलाश ने कहा कि मारकोनी पुरस्कार मुझे शैनन के साथ जोड़ता है, जिन्होंने हमारी डिजिटल युग की नींव रखी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) में मेरे एक शिक्षक थे, हालांकि मैं खुद को उनके स्तर पर नहीं मानता। 7 जून 1935 को पुणे में एक मलयालम भाषी सीरियाई क्रिश्चियन परिवार में जन्मे कैलाथ ने 1956 में पुणे विश्वविद्यालय से दूरसंचार इंजीनियरिंग में स्नातक किया। वह एमआईटी में शामिल होने के लिए 1957 में अमेरिकी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान समूह से जुड़े। 1961 में कैलाश एमआईटी द्वारा चयनित इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय मूल के छात्र थे। कैलाश ने पैसिडेना, कैलिफोर्निया में नासा के संघीय वित्त पोषित अनुसंधान और विकास केंद्र, जेट प्रोपल्सन लैबोरेटरी (जेपीएल) के डिजिटल कम्युनिकेशंस रिसर्च ग्रुप से अपने कैरियर की शुरुआत की।



10 वर्षीय गोल्फर आर्यमन सिंह ने जीत के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा
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वर्षीय गोल्फर आर्यमन सिंह ने गोल्फ टूर्नामेंट के इस सीजन में अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आर्यमन ने भारतीय गोल्फ संघ-पश्चिम जोन 2017 की पहली पांच दौरे के माध्यम से अपने आगे के रास्ते तेज कर दिए हैं, जिससे उन्होंने अपने ही कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बता दें कि आर्यमान पिछले चार वर्षों से क्षेत्रीय स्तर पर अपराजित रहे हैं और उन्होंने प्रत्येक टूर्नामेंट खेला है। उनकी जीत की लकीर 1266 दिन
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की है, जो कि पूरे भारत में जूनियर गोल्फ के इतिहास में सबसे लंबी लकीर है। उन्होंने केंसविले गोल्फ कोर्स अहमदाबाद में अपना पहला टूर्नांमेंट जीता था। उसके बाद आर्यमन ने पीछे मुड़ कर नहीं देखा और उन्होंने अपने घरेलू टूर्नामेंट के साथ ही साथ पूना क्लब गोल्फ कोर्स, पुणे, ऑक्सफोर्ड गोल्फ और कंट्री क्लब, पुणे, गायकवाड़ बड़ौदा गोल्फ कोर्स, वडोदरा में जीत हासिल की। उन्होंने गुलमोहर ग्रीन गोल्फ कोर्स, अहमदाबाद में लगातार चार वर्षों तक जीत हासिल कर देश में सबसे लंबी लकीर के साथ जीतने वाले जूनियर गोल्फर बन गए।
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